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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 भाग  I—TeATAT

 अ्सससस्सिस

 २०५  १२०६

 समिति  ने  भारत  सरकार  का  ध्यान

 खानों  में  ग्रन्थियों  और  अंगों  को  एकत्र  करने

 की  उपयुक्त  सुविधाओं  के  अभाव  की  ओर

 ६  884.0  दिलाया  है  और  सिफारिश  की  हैं  कि  भारत

 के  बड़े  बड़े  नगरों  में  आधुनिक  ढंग  के
 बूचड़

 वाले

 लोक-सभा  cae  xian  हुई  जहीं  इसके  लिये  उपयुक्त  सुविधायें

 पित  किये  जायें  ।  इंस  सिफारिश एस  विचार
 महोदय  पीठासीन  ga]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  किया
 जां  रहा  है  ।

 और  ग्रन्थित
 तिल्ली  और  दिल  जैसी

 ग्रन्थियों  और  अंगों  जो  अति  शोध्य  नष्ट

 )  वस्तुओं  का  उत्पादन
 नहीं  औषधियां  बनाने  वालों  द्वारा  बड़े

 ७५१,  श्री  वी०  qto  क्या  बड़े  दायरों  में  बूचड़खानों  में  एकत्र  किया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  जा  रहा हैं  और  उस  की  मूल  वस्तु को  निकाल

 करेंगे  कि  लिया  जाता है  ।  वृक्‍्कोपरि

 क्या  मारे  गये  पशुओं  की  ग्रन्थियों  और  अण्डाद्याय  )  इत्यादि  जैसी  छोटी

 और  अंगों  जो  ग्रंथियों  after  नष्ट  हो  जाती  हें  ,

 न्यास  और  ग्रन्थित  तुरन्त  एकत्र  करने  की  सुविधाओं  के  अभाव

 वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिये  मूल  सामग्री  के  कारण काम  में  नहीं  लाया  जा  रहा  हँ  ।

 मानी  जाती  हें  रक्षित  रखने  के  लिये  सुविधायें  सामूहिक  से  दशा  सन्तोषजनक  नहीं

 देने  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही की
 a
 a

 ;  और
 श्री  ato  पी०  :  क्या  सरकार  को

 क्या  यह  सत्य  है  कि  भारतीय  विदित है  कि  उन  ग्रंथियों  में  जो  दूसरों

 भेषजीय  उद्योग  इन  मूल्यवान  वस्तुओं  को  की  तरह  शिष्य  नष्ट  नहीं  होतीं  बूचड़खानों

 निकालने  में  असमर्थ है  क्योंकि  बूचड़खाने  में  में  उन  का  भार  बढ़ाने  के  लियें  पानी  at

 इन  hey  नाश  हो  जाने  वाले  अंगों  चरबी  मिला  दिये  जाते  और  जब  वे

 उत्पादक  के  पास  पहुंचती  हें  तो  उनਂ  में  सड़न
 को  रक्षित  रखने  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  श्री
 आरम्भ हो  जाती  है

 ?

 बूचड़खाने  राज्य  श्री  औषधि  निर्माण  जांच

 कारों  के  नियन्त्रण  में  हूँ  ।  भेजी  जाने  समिति  और  बम्बई  सरकार  द्वारा  Fag
 “541  1.  SD—z
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 खानों  की  जाच  के है
 ि  2  2  2.  क

 fay  ah  की  गई  गया और  हमारी  आशा  सम्भव  ह  भविष्य

 विशेष  समिति  ने  इस  का  पता  लगाया  में  कभी  पूरी  हो  जाये  ।

 a
 काश्मीर

 श्री  वी  पी०  भारत  में  प्रत्येक
 क्या क

 4.0  श्री  कृष्णा चाय  जोशी
 वर्ष  कितने  मूल्य  के  न्या संग  और  ग्रंथि

 वस्तुओं  का  आयात  किया  जाता
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 पाकिस्तानਂ  को  अमरीकी  सेनिक

 श्री  भारी  मात्रा में  इस  का
 सहायता  मिलने  से  स्थिति  में  जो  परिवर्तन

 आयात किया  जाता  परन्तु  ठीक  ठीक  हुआ है  उस  को  दुष्टि में  रखते  हुए  पाकिस्तानਂ

 आंकड़े  नहीं  बता  सकता ।  से  शान्तिपूर्ण  बात॑चीत  द्वारा  काश्मीर  समस्या

 श्री  बी०  पी०  नायर  FAT  भारत  सरकार
 हल  करने  के

 लिये  सरकार
 का  क्या

 का  औषधि-निर्माण  जांच  समिति  की  सिफारिश  वाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 के  बूचड़खानों के  बारे  में  कोई  क्या  इस  विषय  में  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  कोई  पत्र-व्यवहार  हो कार्यवाही  करने  का  '  विचार  जो  कि  राज्यਂ

 के  नियन्त्रण  का  विषय  ताकि  art  रहा ह  ?

 और  दूसरी  वस्तुओं  विशेष  कर  मत-वही
 वैदिक-काय  उपमंत्री  अनिल

 के  उत्पादन  की  मूल  सामग्री
 क े०  और  प्रधान

 भारत  में  ही  की  जाने  लगे  और  ,  इसਂ
 मंत्री  ने  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  के  नाम

 विषय  में  भारत  आत्मनिभेर  हो  जाये  ?

 तपने  पिछले  पत्र  दिनांक  २९

 श्री  कान नगों  :  जेसा  कि  म  ने  प्रत  के  १९५४ में  पुनः  एक  बार  इस  बात
 पर  ज़ोर

 भाग  के  उत्तर  में  बताया  हूं  इस  पर
 दिया  है  किਂ  प्रत्यक्ष  रूप  से  बातचीत  कर  के

 विचार  किया  जा  रहा  ह  ।  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  काश्मीर  समस्या  को  हल

 करना  चिंतित  होगा  ।  इस  पत्र  का  अभी

 डा०  रामा  राव  इस  बात  को  दृष्टि
 तक  कोई  उत्तर  नहों  आया  है  ।

 में  रखते  हुए  कि  विदेशों  से  भारी  मात्रा  में

 पी-वादी  का  आयात  किया  जा  रहा  हैं  क्या  हो  कृष्णा चाय  जोशो  क्या  पाकिस्तान

 को सरकार  का  भारत  में  किसी  स्थान  पर  आवश्यक  मरीकीं  सैनिक  सहायता  मिलने  से

 बीत  कोठार  के  सामान  की  व्यवस्था  करते  बातचीत  का  आधार  बिलकुल  बदल  गया

 हुए  न्यासों  उत्पादन  करने  का  उद्योग  आरम्भ  हैं  और  यदि  तो  अब  वार्ता का  प्रश्न

 ?
 करने  कां  विचार ह  ?  होत  [

 श्री  अनिल  के  सरकार वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  ठी

 दी ०  कृष्णमाचारी )  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 दृष्टिकोण  सब  जानते  हूँ  ।  हमारी  सरकार

 और  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  के  बीच मेरे  सहयोगी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  के  प्रथम

 भाग  में  दिया  जा  चुका  है  ।  इसका  आधार
 जो  पत्र-व्यवहार  हुआ  है  वह  प्रकाशित  किया

 वीत  कोठार  की  सुविधा  वाले  उपयुक्त  ढंग
 जा  चुका है  ।

 के  बूचड़खाने  बनाने  की  हमारी  साम्य  at  कृष्णा चाय  जोशी :  पाकिस्तान

 पर  है  भी
 तो  कार्य  आरम्भ  भी  नहीं  किया  मंत्रि  मंडल  में  परिवर्तन  होने an  पाकिस्तान
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 सरकार  की  नीति
 में

 कोई  परिवर्तन  हुआ
 3

 श्री  जैसा  में  ने  कहा
 प्रतिवेदन

 ह  विचाराधीन है  ।  यह  केवल गत  सप्ताह  ही

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  इस  प्रदान  का
 प्राप्त हुआ  था  ।

 उत्तर  में  कैसे  दे  सकता  हूं  ।
 भारत  में  मुद्र  णा लय

 महानदी का  पुल  *  ous,  ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  o-

 दी Figu ¢,  श्री  गिडवानी :  क्या  इ च्  | है  क्या  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह

 और  विद्युत  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  द्वितीय पंच

 वर्षीय  योजना
 में

 देश  को  मुद्रणालयों के कि

 विस्तार के  लिये  किसी  प्रकार का  कोई
 क्या  उन  विशेष  पदाधिकारियों

 बन्ध  रखा  गया  है  ?

 के  आचरण  की न्यायिक  जांच  पूर्ण हो  चुकी

 जो  महानदी  के  पुल  के  प्रभारी  थे  ;  आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 तथा
 स्वर्ण

 दक्षिण  में

 यदि  ऐसा
 तो  उस

 की
 सरकारी  संस्थाओं  की  बढ़ती  हुई

 ताओं की  पूर्ति  के  लिये  वहां  एक  भारत पत्तियां  )
 क्या  हैं  ?

 सरकार  का  मुद्रणालय  स्थापित  करने

 सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री  भारत  सरकार  के  वर्तमान  मुद्रणालयों
 :  श्रीमान्‌  ।  में  हिन्दी  पक्ष  भी  करने  का

 जांच
 पदाधिकारी  का  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित

 किये  जाने के  लिये  विचाराधीन है  |
 वेदन  विचाराधीन  है  ।

 श्री  इस  मामले  से  कितने  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक  इस  बात  को

 पदाधिकारियों  सम्बन्ध है  ?  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  संस  गय  वाद-विवाद

 उचित  समय  पर  मुद्रित  नहीं  क्या  सरकार
 श्री  हाथी  :  दो  पदाधिकारियों  के

 इस  बात  की  वांछनीयता  पर  कोई  विचार
 विरुद्ध जांच  की  गई  थी  ।  करेगी  कि  idle  वर्षीय  योजना

 में  संसद्‌  के  लिये  एक  पृथक  मुद्रणालय
 श्री  में  जानना  चाहता  हूं

 पित  किया  जाये  ?
 कि उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार किया  गया  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  wet  के  प्रथम

 भाग  को  स्वीकार  करना  कठिन  है  ।  मेरे श्री  हाथी  प्रतिवेदन  पिछले  सप्ताह

 ही  प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  पर  सरकार  विचार
 विचार  में  अब  स्थिति  अत्यधिक  सुधर  गई

 कर  रही हैं  ।  यदि  अभी  भी  कोई  शिकायत है  तो  में

 उसे  टूर  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  |  इस

 क्या  सरकार  ठेकेदारों  जन  के  लिये  एक  प्रथक  मुद्रणालय की
 के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  तथा  उन  से

 कता  नहीं  है
 ।

 इन
 आवश्यकताओं

 को  पूर्ण
 अतिरिक्त

 wat  वसूल  करने  का  कोई  विचार  करने  के  लिये  मुद्रणालय  की  वर्तमान  सामर्थ्य

 रखती हे  ?  बिलकूल  पर्याप्त  है  |
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 सेठ  गोविन्द  दास  क्या यह  बात  बीड़ी

 कार के  सामने  बार  बार  नहीं  लाई  गई  *
 9&S  पण्डित  डी०  एन०  तिवारी  :

 कि  संसद  का  स्वयं का  प्रैस  होता  आवश्यक
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यहं  बताने  की

 क्योंकि  संसद्‌  का  काम  काज  बढ़ता  जाएगा
 कृपा  करेंगे कि  :

 और  बिना  प्रैस  हुएं  वह  काम  ठीक  तरह  नहीं

 चल
 रहा  है

 ?  क्या  १९५३-५४  में  बीड़ियों  का

 सरदार  स्वर्ण  सिह  पार्लियामेंट  के
 लंका

 और  नैपाल  को  निर्यात  कम  हो

 तथा

 काम को  काफ़ी  प्रायोरिटी दी  जाती हूँ  ।
 यदि  ऐसा  तो  उस  के  कारण

 पण्डित ठाकुर  दास  भागने  :  क्या  मंत्री  क्या हें  ?
 जी

 को  aren है  कि  मई  का
 जो

 सेशन  था

 वाणिज्य  मंत्री
 उस  की

 भी
 किताबें  अभी  तक  मेम्बर

 बान  को  नहीं  पहुंचीं ,  बीच के  सैशन  का  तो  तथा  शासकीय  आंकड़ों  में

 ही  क्या  ?  नैपाल
 के  निर्यात की  संख्या  पृथक

 रूप
 से

 अभिलिखित नहीं  की  जाती
 ।  अतः  सरकार

 सरदार  स्वर्ण
 मेरा  ख्याल

 हूं  के
 पास  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  जिस  से  वह

 कि  मई  के  सैशन  की  सारी  किताबें  तो  पहुंच
 बता  सके  fe  नैपाल  का  निर्यात क्यों  कम  हो

 गई  होंगी  ।

 गया  जहां तक  लंका  का  सम्बन्ध  वहां

 पण्डित  ठाकुर  दास  भागने  :  नहीं  ।  १९५३-५४  का  निर्यात  garry  वर्षों

 अभी  तक  नहों  मिलीं  ।
 से  बढ़  गया  हैं  ।

 श्री  टी०  एस०  ए  ०
 चेट्टियार  :

 में  जानना
 पण्डित  डी०  एन०  में  जानना

 चाहता कि  सरकार को  ज्ञात है  कि  चाहता हूं  कि  क्या  मशीन से  बीड़ी  बनाने पर
 राजकीय  पूर्वे  के महानतम  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  हाल  ही  के  विधान

 मुद्रणालयों  में  एक  और  क्या  वह  मद्रास

 सरकार के  सहयोग  से  इस  का  उपयोग उठाने
 का

 बीड़ियों  के  निर्यात  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा

 ?
 ह

 के  प्रदान पर  विचार कर  रही  है  ?

 श्री  कर मरकर
 इस  के  विषय में  अभी

 सरदार  में  माननीय
 से

 कुछ  नहीं  कहा  जा  परन्तु  अभी
 सदस्य  द्वारा दी  गई  इस  सूचना को  ग्रहण

 तक  इस  का  निर्यात  पर  कोई  विशेष

 करता  हूं
 कि  यह  पूर्व  में

 सब
 से  बड़ा  मुद्रा

 प्रभाव नहीं  पड़ा  है
 ह

 नेपाल  को  डाक्टरी  सहायता
 at  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :

 न॑तम  मुद्रणालयों में  से  एक  है  *
 po.  att  विभूति  मिश्र  क्या  प्रधान

 परन्तु  मेरे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 विचार  में  इस  में  कोई  अतिरिक्त  क्षमता  तराई  क्षेत्र  में  बाढ़ों  के  कारण

 नही ंहैं
 ।  यदि

 उस
 में  कोई  अतिरिक्त  क्षमता

 4
 उत्पन्न  होने  वाली  महामारी  को  रोकने  के

 होगी  तो  उस  का  उपयोग  करने  में  मं

 संकोच  नहीं  करूंगा  ।

 लिये  नैपाल  सरकार  को  अभी
 तंक  कितनी

 डॉक्टरी  सहायता  दी  जा  चकी  है  ;  तथा
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 १२१३  मौखिक  उत्तर

 विभिन्न  प्रकार  की  महामारी  के
 बारे  में

 नैपाल
 तथा

 भारत

 के

 लोगों

 को

 बीमारियों  से  पीड़ित  कितने  व्यक्तियों  का  जानकारी  देने  का  कोई  विचार  रखती

 a
 ह

 ?

 व्यक्तियों  का  प्रतिशत  भाग  कया  है  !
 प्रधान  मंत्री  एवं

 वेदेदिक-काय  उपमंत्री  अनिल  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :

 के०
 :  .

 महामारियों
 के

 क्या  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  खास  पर्चे

 ऋण
 कार्य

 की
 के  लिये  भारत  सरकार  छपवा  छपवा

 कर  हिन्दुस्तान  और  नैपाल  में

 बांटे  जायें  ?  इस  से  ज्यादा  और  कया  होता

 दल  भेजे  हें  ।  वे  नेपाल  तराई  में  अपना
 a
 ह

 ?

 कार्य  चार  मास  में  १९५४  तक

 पर्ण
 करेंगे

 ।
 खर्च

 को
 पूरा  करने  के  लिये

 श्री  विभूति
 जो  हिन्दुस्तान  की

 सरकार  नैपाल
 में

 काम  करती
 है  उस  से

 बहुत
 ४०,०००  रुपये  की  राशि  की  मंजूरी  दी

 गई  है  ।

 लेकिन  उन  का  प्रचार  ज्यादा  होता  और

 after  कार्यवाही  कर  देने
 हिन्दुस्तान  की  सरकार  जितना  काम  करती

 के  कारण  कोई  अधिक  मात्रा  में  क
 है  उस  का  बहुत  कम  प्रचार  होता  है  ।

 नहीं
 फली  सिवाय  एक  क्षेत्र  के  जहां  अगर  हिन्दुस्तान  और  नैपाल  के  अखबारों

 ३१-१०-५४  तक  gat  के  ५४  मामलों  का  में  उस  का  काफ़ी  प्रचार  किया  जाये  तो  वहां

 की  जनता  को  वास्तविक  पोजीशन  मालूम

 गया  था  |  स्वस्थ  होने  वाले  व्यि  का
 हो  जाये

 प्रतिशत  भाग  Yo "9s  है  ।

 श्री
 नेहरू

 इस  बात  पर

 30-20-4¥  aa  निम्न  लिखितਂ

 संरक्षणात्मक  टीके  लगाये गए  हें  :--

 कि  ह  डा०  रामा राव  :  दो  दल  भेजे  गए
 चमक  १५,९२५

 Zo  ए०  ato  Ri  RCR  चिकित्सक  भेजे  गए  हें  ?

 हैज़ा  Bs KRC

 श्री  अनिल  के०  वे  लोग  रक्षा

 श्री  ठ्  श  मिश्र  :  भारत  सरकार
 मंत्रालय

 से  हमें  ऋण

 के

 रूप  में  प्राप्त  हुए थे  ।  प्रत्येक  वर्ग  में  एक  चिकित्सक  तथा
 नेपाल  राज्य  में  जो  जनहितकारी  काम  क

 है  उस  को  हिन्दुस्तान  और  नैपाल  के  अखबारों
 ओ०  आर०

 में  लोगों  की  जानकारी के  लिए
 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  में  जानना

 करवाया  जाता  है  या  नहीं  ?

 चाहता हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  नेपाल

 श्री  अनिल  के०  में  समझ  नहीं

 सका  किः  वहां  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  खास

 तथा  उपनगर  के  कुछ  अन्य  भागों
 अध्यक्ष

 लद
 ं  र  क्या  ं

 नेपाल
 में  किए  जाने  वाले  हितकारी  कार्यों
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 श्री  अनिल  के०  हम  ने  उन्हें  बसे
 हुए  परिवारों में  से  कुछ  एक  कलकता

 पहले  ही  ५००  रोगियों  के  एक  औषधालय  के  उपनगरों  अथवा  खास  कलकत्ता  में  लौट

 के  fet  सामान  अर्पित  किया  ह े।  आये हें
 ?

 यदि  ऐसा  है  तो  उन  लोगों ने  वहां

 बस  जानें  के  पश्चात फिर  से  लौट  आने  के

 gat  पाकिस्तान के  विस्थापित
 लिए  क्या  कारण  बताए  ह

 ?

 लोगों  का  पुनर्वास

 क्या
 श्री जे०  के०  भोंसले  :  बहुत  से  परिवार

 कें OR  श्री  भागवत  झा  आज़ाद
 पश्चिमी  बंगाल  को  लौट  चुके  हूं  ।  अत्यय

 grata  मंत्री  निम्न  लिखित बातें बताने बातें  बताने

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने
 कारणों  में  यह  भी  बताए  गए  हैं  कि  वहां  की

 परिस्थियों  उन  के  wae  नहीं  हूं  और

 की  कृपा  करेंगे
 यह  कि  वे  कलकत्ता  के  निकट  कहीं  रहना

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित
 चाहते  हूं  ।  इसी  प्रकार के  कुछ  अन्य  कारण

 लोगों  की  ऐसी  कितनी  संख्या  जो  अभी  भी  बताए गए  हैं  ।

 तक  पश्चिमी  आसाम  तथा

 श्री  भागवत झा  आज़ाद  क्या  इस  का

 बिहार
 के  उपनगरों  में  पुनः  बतायें  जा  चुके

 एक  कारण  यह  भी  था  कि  उन्हें  इन  बस्तियों

 में  कुछ  विशेष  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  थीं
 उन  पर  अभी  .  तक  लगाई  wat

 जे०  के०  भोंसले  जी  नही ं। कूल  राशि  कितनी  ह  .;  तथा

 -  पाकिस्तान  के  विस्थापित
 वास्तव  में  इन  राज्यों  की  सरकारों

 नें  यथा  .  प्रयत्न  किए  हैं  ।  हम  इस
 लोगों के  पुनर्वास के  कार्य  में  पिछले  दो

 मासों  में  कितनी
 उन्नति  हुई है

 ?  सम्बन्ध  में  पुछताछ  कर  चुके
 और  हमें

 पता  चला है  कि  जहां  तक  सुविधाओं  इत्यादि

 पुनर्वास  wads
 जे  ०  Fo

 का  प्रदान है  वे  जो  कुछ  कर  सकते  थे  कर
 चुके

 a
 लगभग  .  So,4oo  विस्थापित  लोगों  a  |

 को  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  लोगों  के

 लिये  पश्चिमी  बंगाल  में  बनाये  गए  चार  श्री
 Yo  के०  चौधरी  :

 भाग  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  क्या यह  सत्य  है  किः
 नगरों  में  पुनः  बेसाया

 जा

 पित  लोगों  के  आसन  और
 पूर्वी  खंड  के  पुनर्वास  मंत्रियों  के  उस  were

 में  जो  हाल  ही  में  कलकत्ता में  हुआ
 संघ

 बिहार  में  कोई  नये  उपनगर  नहीं  बनाए
 सरकार  के  पुनर्वास  मंत्री  ने  पश्चिमी  बंगाल

 गए
 सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया

 २६०  लाख  GT  |
 था  कि  वहां  पुनर्वास  कार्य  सन्तोषजनक

 हाजरा  उपनगर  में  एक
 नहीं  रहा

 और  यह  कि  ६  करोड़  रुपये

 fara  मार्केट  बनाई  गई  हैं  ।  ०००  और  से  अधिक  राशि  खर्च  न  हो  कर  बची  रही
 ?

 मकानों  का
 निर्माण  प्रारम्भ  हो  चुका  है  और  स  विषय  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने

 नारियों  के  लिये  एक  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  कया  उत्तर  दिया  और  क्या  कोई  और  प्रगति

 किया जा  रहा  ह  ।  हुई  हे
 ?

 भागवत झा  आज़ाद  :  कया यह  सत्य  श्री  जे०  के०  भोंसले  प्रगति  हो  रही

 हु  कि  बिहार  और  उड़ीसा  की  बस्तियों  में  किन्तु  जहां  तक  पश्चिमी  बंगाल  सरकार
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 की  प्रतिक्रिया  का  सम्बन्ध  यह  तो  हमें  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  अपने  एक  दो  भाषणों

 यथा  समय  ही  पता  लग  सकेगा  |  में  कहा  था  कि  इन  चालों  की  कोई  दुरुस्ती

 प्रवान  मंत्रो  वैदेशिक-कायम  एवं
 नहं  हो  सकती  इनको  गिरा  देना

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 :  ही  इन  से  पिंड  छुड़ाने  का  एकमात्र  रास्ता

 a
 ?

 इस  विषय  में  जो  कुछ  बताया गधा  है
 उस

 का
 बहुत  कुछ

 भाग  माननीय  सदस्य  स्वयं  सरदार  स्वर्ण  fag:  यह  ठीक

 देख  चुके  हैं  ;  सम्भवतः  उन  के  पास  इस  मगर  सवाल  तो  यह  था  कि  क्या  इस  वक्त

 से  भी  अधिक  जानकारी  होगी  ।  इस  में  कुछ  कोई  ऐसा  कानून  जेर
 गौर  हैं

 या  नहीं

 सन्देह  नहीं  कि  धन  के  व्यथ  में  कठिनाइयों
 सेठ  गोविन्द  अगर  कोई  कानून

 का  सामना  रहा  क्योंकि  भूमि  का  कब्ज़ा
 बनाया  जाने  वाला  नहों  है  तो  फिर  इन  चालों

 लेने  में  कई  प्रकार  की  बैध  बाधाएं  थीं  ।  यही
 को  क्या  इसी  रखा  जायगा  जिस  तरह

 मुख्य  कठिनाई है
 ।  तो  भी  परिश्रमी  बंगाल

 a
 कि  वह  अभी  हूं  ?

 ने  इस  पर  विचार किया  ्  और  spay  कि

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  हैं  हम  ने  इस  वात  की  सरदार  स्वर्ण  fag:  यह  कान करेंट

 लिस्ट  में  हैं  और  इन  के  लिये  स्टेट  गवन
 मेंट विद्वेष  व्यवस्था की है  किन्हीं  पर  एक  वरिष्ठ

 पदाधिकारी  नियुक्त  रहे  तत्काल
 भी  wart  बना  सकती  हैं  |

 कार्यवाही  करने  का  अधिकार
 प्राप्त  सेठ  गोविन्द दौस  :  क्या  माननीय  मंत्री

 और  हम  वहां
 कर्मचारियों  की

 संख्या  में  जी  को  यह  बात  मलूम  है  किं  पुरानी  चालों

 वृद्धि  कर  रहे  हूँ  ।  की  बात तो  अलग  कई  प्रान्तों  में  और  कई

 स्थानों  में  इस  तरह  की  नई  चालें  तक  बनाई

 अस्वास्थ्यकर  मकानों
 का

 जा  रही  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य

 गिराया  जाना  सरकारों  को  लिखेगी  कि  इस  तरह  की  चलों

 *
 ७६२.  सेठ  गोविन्द  दास  क्या  के  बनने  की  कोई  इजाज़त  आगे  को  न  दी

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  जाय ?

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  नगरों  सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  आम  तौर  पर  ये

 के  अत्यंत  अस्वास्थ्यकर  किराये  के  मकानों
 इजाज़त  से  नहीं  बनतीं  ।  बन  जाती

 को  गिराने  या  बिना  प्रतिकर  दिये
 कुछ  जोर  से  कुछ  निजासत  कोशिश  से  ।

 उन  के  राज्य  द्वारा  ग्रहण  कर  लिये  जाने  के  लिये  प्रति  सरकारों  को  इस  विषय  का  वली

 शणक  उपयुक्त  विधान  बनाने  का  विचार  किया
 अहसास है  और  वे  इस  को  रोकते  की  मुनासिब

 जा  रहा है  ?  कार्रवाई  ।

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  डा०  रामा  यदि  सरकार  aye

 स्वयं  सरकार
 का  अभी  ऐसी  कार्यवाही  करना  चाहती  हूं  तो  इन

 इस  प्रकार  का  कोई  विधान  बनाने  का  विचार  चालों  को  गिराने  से  पहले  सरकार

 नहीं
 हूँ

 ।  वैकल्पिक  अनीस  अबवा  वित्तीय  ह्वायता

 सेठ  गोविन्द  माननीय  मंत्री
 की  व्यवस्था  करेगी  ?

 sor  fare जी  को  यह  बात  मलूम  है  कि  इन  चालों  सरदार  र  ed  |  ING  8Te  एक  कल्प नात्मक

 की  बहुत  बुरी  स्थिति  होने  के  कारण  हमारे  प्रदान हैं  ।
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 यकता  का  कितना

 Fi9G 3,  श्री  ढी०  do  विट्ठल
 राव

 :  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरा  किया  जाता

 <
 ?

 FAT  प्रधान  मंत्री  १३,  १९५४  को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ८६६ के  उत्तर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री

 के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने

 की
 करेंगे

 :
 ३३,०००  ठन  ॥

 कि
 यों  तो  संभी  मांग  स्वदेशी

 क्या  भारत  और  जापान  के  दन  से  पुरी  की  जाती  हूँ  ।

 मध्य  होने  वाले  शिल्पी  सहयोग  करार  का

 श्री  झूलन  क्या  सभी
 मांग ब्यौरा  अन्तिम  रूप  में  तैयार  हो  चुका  हूं

 (@)  यदि  हो  चुका  है  तो  कया  उस
 नीय

 उत्पादन
 से  पूरी की  जाती

 और

 क्या  देश  में  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन
 करार  एक  प्रति

 सभा  पटल
 पर

 रखी
 होने  की  आशा  ताकि  हम  निर्वात  कर

 जाएगी  >;  तथा
 सके ं?

 यदि  नहीं  हुआ  तो  यह  माम

 श्री  जी  ऐसा  हो  सकता इस
 समय  किस  प्रक्रम  में  है

 ?

 वे  दैनिक-काय  उपमंत्री  ij  अनिल  है  यदि  यहां  के  पूरे  सामने  को  काम  में
 लाया

 जाये
 और  देश  में  हर

 की  मांग
 बढ़  जाये  । के०

 :
 से  भारत-जापान

 दिल्ली  सहयोग  करार  के  प्रारुप  के  ब्यौरे

 भारत  में  ही  रंगों  के  निर्माण  की  संभावना  का पर  भारत  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया

 और
 उसे

 अन्तिम
 रूप  दिया  जा

 रहा
 था

 कोई  सर्वेक्षण  किया
 है  ?

 जब  कि  जापान  सरकार  से  इस  करार  का  प्रदान  के  भाग  के

 एक  पुनरीक्षित  प्रारूप  प्राप्त  हुआ  ।  यह  उत्तर
 में  में

 बता  चुका
 हूं  कि  देश

 की  रंगों
 कौ रीक्षित  प्रारूप इस  समय  विचाराधीन  है  ।

 आवश्यकताओं  को  देश  ही  पुरा  कर  देता

 श्री  ठी०  ate  बिट्ठल  राव  :  क्या  इस  हैं  ।

 दिल्ली  सहयोग  में
 ell

 श्री  टी०  एन०  fag  :  कया  यह  सच  है
 स्थापित  करने

 के
 उद्देश्य  से  कुछ  जापानी

 विशेषज्ञों  का  यहां  भेजा  जाना  भी  सम्मिलित
 कि  इन  रंगों  की  मूल  सामग्री  जैसे  कि

 प्लास्टिक्स  और  अन्य  वस्तुएं  बहुत
 होगा ?

 बड़ी  मात्रा  में  बाहर  से  ही  मंगाई  जाती
 ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा
 मुझे  खेद

 कानूनगो हम  इस  समय  प्रस्थापित  करार  के  ब्यौरे

 के  सम्बन्ध
 में  सुचना  नहीं  दे

 सकते
 ।

 जाती  हैं  ।

 रंग  और  रोगन  कुमारी  एनी
 मैंडरिन

 :
 क्या  सरकार

 Fi9EG,  श्री  झूलन  कपा  वाणिज्य
 को  इस  बात  का  ज्ञान  हूँ  कि  ब्रावतकोर-कोची न

 राज्य  में  टिटेनियम  उत्पादों  से  रंग  बनाने  की तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे

 संभावना  हूं  ?

 एक  सं देश
 की

 रंग  और  रोगन  की  थ्री  कानूनगो  थ  स्थापन  काम

 वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  हूं  ;  और  कर  रहा हे  |
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 लोहा  और  इस्पात  हुए  यह  क्षेत्र  किस  प्रकार  अस्तित्व

 द  कि क्या
 में

 आ
 रहा  हूं

 ?
 Fee  श्री  के०  सी ०  सोनिया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  मेरे  विचार

 करेंगे कि  से  कोई  भी  इस  में  भाग ले  सकता  और

 क्या  यह  सच  |  कि  लोहा  तथा  किसी  भी  बात  पर  चर्चा  चला  सकता

 इस्पात  के  निर्माण  के  लिये  किसी  निजी  यहां  तक  कि  गर  सरकारी  क्षेत्र  वाले  भी

 साथ  को  समवाय  चलाने  की  अनुमति  दी  इस में  भाग  ले  सकते ह  और  इस  सब  को  सर

 गई  हे  कारी  क्षेत्र  में  ही  मिलाया  जा  सकत  हैं  ।

 यदि  तो  उस  साथ  का  नाम  श्री  टी०  एन०  क्या  कई

 सरकारी  पार्टियों  द्वारा  की  जाने  वाली क्या  हू  तथा  वह  भारतीय  है  या  विदेशी

 और  लिखापढ़ी  के  फलीभूत  होन  और  सरकार

 क्या  सोथो  को  इस  द्वारा  अभी  तक  स्थिति  का  स्पष्ट  करण

 न  करने  के  परिणामस्वरूप  बाद  में  उलझनें साथ  की  सहायता  करने  का  निमंत्रण  दिया

 जा  रहा  और  क्या  सरकार  के  पास  इस  तो  पदा  नहीं  होंगी
 ?

 श्री  दी ०  दी'०  कृष्णमाचारी की  पूरी  योजना  रखी
 हुई हूं

 ?
 यह  रन

 अनेक  पुबवंधारणाओं  पर  आधारित  जो
 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 :

 श्रीमान्‌  ।
 मेरे  विचार  से  कभी  फलीभूत  नहीं

 होंगी  ।

 और  get  उत्पन्न  नहीं
 कोक-सम्बन्धी  समिति

 होते

 Koti,  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 श्री  के०  सो ०  सोनिया  क्या  इस

 सिलसिले  में  निजी  सार्थों  के  साथ  अनौपचारिक
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 बातचीत  रही हैं

 ?

 क्या  ale  की  मांग  और  पूरी
 ब्राणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 के  सम्बन्ध  में  पुछताछ  कराने  के  लिये  सरकार
 दी

 ०  कृष्णमाचारी )
 जिस  स्वरूप  की  et

 को  कई  समिति  बनाने  विचार  ह  ;
 विकास  aia  हमारे  विचाराधीन  हं

 उस  में
 और

 सभी  तरह  की  अनौपचारिक  बाती
 यदि  तो  समिति  कब  बनाई

 जा रही

 जाएगी
 ?

 श्री  हि०७  सो०  सोनिया  :  कथा  मंत्री  जी

 क
 स्वीकृति

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०
 ने  इस

 प्रकार

 की  बातचीत  को  मून  vat  छत
 एक  समिति  अनप  बातों

 दी  हे  के  साथ  साथ  इस  की  पुछताछ  भी  करेगी

 श्री  कर मरकर  :  श्रीमान  |  सरकारी  संकल्प  संख्या  सी

 श्री  बी०  विशाल  राव  १९४८  के  इ
 [Rel4r  दिनांक  १८  १९५४

 औद्योगिक  नीति  जिस  अनसार  के  अनुसार  बनाई  गई  जिस  की  एक

 इस्पात  किसानों  के  विकास  का  प्रदान  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  आता  को  दृष्टि  में  रखते  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७५].
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 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  वाणिज्य  मंत्री  :

 क्या  यह  और  रेशम के  कोयों  के  परीक्षण श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा

 समिति  देश  में  नय  कोक  भट्टी  संयंत्र  लगाने  का  सम्बन्ध  इन  के  विक्रय  स ेहै  ।  राज्य  सरन

 कारें  रेशम  के  कोयों  की  मंडियों  की  स्थापना के  सम्बन्ध  में  भी  जांच  करेगी
 ?

 पर  विचार कर  रही हें  मसूर  सरकार  ने
 शी  एन०  मिश्र  :  समिति  के  निर्देश

 दों मेंसे  एक  यह  भी  है  ।  हाल  ही  में  प्रयोगात्मक  ढंग  पर  विशेष  क्षेत्रों

 में  अधिसूचित  बाज़ारों  की  स्थापना  की
 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  क्या  दुर्गा

 ह  ।

 पुर में  एक  ऐसा  संयंत्र  लगाने
 के

 सम्बन्ध

 में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  योजन  पर  श्री  केशव  श्रंगार  क्या  केंद्रीय  रेशम

 बोर्ड  ने  सारे  भारत  के  लिये  यह  अधिनियम योजना  आयोग  और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 ने  विचार किया  ह  और  उस  पर  निश्चय  पास  किये  जाने  की  प्रियंका  की  ह  और  क्या

 स्कोर  कर  ली किया  जा  चुका  gar  कि  उसे  इस  समिति
 सरकार  न  यह
 a

 को  सौंप  दिया  गया  हूं
 ?

 हे
 ?

 श्री  एस०  जून  मिश्र  वह  भी  इस  श्री  कर मरकर  केंद्रीय  रेशम  ats

 की  विकास  समिति  की  सिफारिश  पर  राज्यों समिति  को  सौंप  दी  गई  ह  |

 से  कहा  गया  था  कि  इस  बात  को  जांच
 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  इस  समिति

 —
 द्वारा  अपनी  कार्यवाही  कब  समाप्त  किये  गाच

 करें  कि  इस  प्रयोजन  के  fat  उपयुक्त
 विवान

 बनाना  चाहिये  या  नहीं  ।
 की  आशा हू  और  वहू  अपना  प्रतिवेदन  कब

 देगी ?  अणु  के  रहस्य

 श्री  एस०  एन०  faq  :  उस  ने  अभी
 FIQGR  श्री दी  ०  के ०  चौधरी  कपा

 तक॑  अपना काम  प्रारम्भ  नहीं  किया  इसलिये
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  बड़ा  कठिन ह
 ।

 क्या  सरकार  शक्ति  पूर्ण
 श्री  दो०  के०  चौधरी  क्या  माननीय

 प्रयोजनों  के  लिये  अशक्ति  के  विकास

 मंत्री  निर्देश  पदों  की  सूची  यदि  वहू  बहुत  सम्बन्धी  गवेषणा  में  सशक्त  राज्य  अमरीका

 लम्बी न  पढ़ने  की  कृपा  करेंग े?  को  सहायता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  वह  तो  सभा  जानने  के  लिये  अग  शक्ति  के  सम्बन्ध  में

 पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  हाल  ही  a  पास  किये  गये  अमरीकी  विधान

 के  उपबन्धों  का  अध्ययन  किया  हैं  ; रेशम  के  कोयों  के  परीक्षण  सम्बन्धी  विनियम

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  अमरीका
 CL eA  श्री  केश वयं गार  कया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 से  कोई  प्रार्थना  की  गई  ;  और

 कृपा  करेंगें  कि
 क्या  सरकार ने  इसी  प्रकार  अन्य

 देशो ंसे  भी  प्रार्थना की  है  ?
 क्या  यह  सच  हू  किस  र

 प्रदान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कायम  एवं रेशम के  कोयों  के  परीक्षण के  लिये  एक
 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  : केन्द्रीय  विनियम

 ठागू
 करना  चाहती  और

 से  अमरीका
 के  अणुशक्ति  alata,

 यदि  तो
 १९५४  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  गया
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 अमरीका  से  इस  अधिनियम  के  अधीन  गयी  थी  fe  यदि  कुछ  ad  पूरी  की  जातें

 प्रार्थना  नहीं  की  परन्तु  कुछ  वस्तुओं  तो  हमारे  पास जो  भी  वस्तु  काफी  मात्रा

 के  देने  के  सम्बन्ध में  अमरीका  से  कुछ
 में  होगी  .  हम  वह  देने  को  तेयार  हैं  ।

 वह  अस्पष्ट  बात  थी  ।  fay  भी  देश चीत  की  गयी  हैं  और  इन
 वस्तुओं

 के  लेने  का

 के  साथ  उस  का  सौदा  करने  का  पडते  ही प्रबन्ध  किया  गया

 नहीं  है  ।  बात
 यह  कहीं  गयी  थी  कि

 कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध
 में

 भारत  का
 यदि  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  बनाई  जाय  तो

 से  औपचारिक  समझौता  है  और  ब्रिटेन
 उस  पर  विचार  कियां  परन्तु  साथ

 और  नावें  के  साथ  भी  areas  है  ।

 ही  यह  भी  देखा  जायगा  कि  कौन  सा

 श्री  ठी ०  के०  चौधरी  :  हम  ने  पक्ष  उस  संस्था  को  चलाता  है  ।

 पूर्ण  प्रयोजनों  के  लिये  अणु  शक्ति  के  विकास
 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  क्या  अमरीका

 के  लिये  यूरेनियम  और  थोरियम  देने  का  जो
 और  पश्चिमी  देशो ंने  अनु  शक्ति  का  प्रयोग

 प्रस्ताव  किया  उस  के  सम्बन्ध  में  अनिल
 का

 शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के  लिये  करने  के  सम्बन्ध

 और  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अणु  शक्ति  संग्रह
 में  भारत  को  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  की

 के  सम्बन्ध  में  संकल्प  रखने  अन्य
 व्यवस्था  करने  वाली  समिति  में  सम्मिलित

 छे  राष्ट्रों  क्या  प्रगति  और
 क्या  उस  होने  का  निमंत्रण  दिया हैं  ?

 के  आधार  पर  कोई  नथा  समझौता  करने  का

 परन  विचाराधीन  है  ?
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  ।

 इंजीनियरों  की  गोष्ठी

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 भारत
 ने  किसी

 ७७०.  को  जेठा लाल  जोशी
 को  भी  यूरेनियम  देने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा

 ह  हम  स्वयं  कहीं  और  से  यूरेनियम
 लेना

 करेंगे  कि

 चाहते  हैं  न  कि  इसे  दूसरों  को  देने  का  प्रस्ताव

 क्या  इंजीनियरों  की  गोष्ठी

 करते
 शायद  माननीय  सदस्य  का  संकेत

 किसी  भाषण  में  कही  गयी  किसी  सामान्य
 जो  हाल  ही  में  में  हुई  FSZTAT

 बात  की  ओर है  |  उस  में  कहा  गया  था  कि
 समाप्त  करने  के  एक  उप-समिति

 बनाई  थी  ;  और

 कुछ  प्रकार  के  रेत  और  खनिज  पदार्थ

 को  तैयार  हैं  जिन  से  सम्भवतः  यूरेनियम
 यदि  तो  उस  की  सिफ़ारिशों

 क्या  हें  ?
 सके  ।  ऐसे  रेत  हमारे  पास  बहुत

 यूरेनियम
 देने  की  बात  नहीं  कट्टी  गयी  थी  ।  सिचाई  विद्युत  उपमंत्री

 श्री  टी०  के०  चौधरी  :  जहां  तक  मुझे
 :  हां

 ।

 याद  समाचार में  यही  कहा  गया  था  |  प्रस्ताव  उप-समिति  ने  अभी  अपना

 तो  यूरेनियम  और  थोरियम  देने  का  था  |  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  हू  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  सम्भव  है  कि  श्री  जेठा लाल  जोशी  :  क्या  इस  गोष्ठी

 ऐसा  में  ने  समाचार  नहीं  देखा  ।  में  में  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी  थे  जिन्होंने  यह  राय

 यह  बात  सोच  हीं  नहीं  सकता  हम  प्रकट  को  कि  इंजीनियर  अन्य  विभागों  के

 वस्तु  देने  का  प्रस्ताव  करें  जो  हमारे  कर्मचारियों  से  अधिक  नष्ट  नहीं

 पास  है  ही  नहीं  ।  यह  तो  एक  आम  बात  कही  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कया  कहना  हू  ?
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 योजना  तथा  सिंचाई और  विद्युत  मंत्रो  योजना  उपमसंत्री  एस०  एन  ०.  मिश्र )
 :

 :  यह  तो  किसी  एक  इंजीनियर  और  सरकार  फंच

 वर्षीय  योजना  के  अधीन  कृषि  तथा की  राय  और  इस  का  यहीं  तक

 ह ै1  गीत  विकास  के  कार्यक्रम  को

 नाम  और  माहे  पर  भी  लागू

 श्री  जेंठालाल  जोशी  :  क्या  सरकार  को  करने  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।  योजना

 यह  पता  चला  कि  कर्मचारियों के  हित  आयोग  शिष्य  ही  अपना  एक  कार्यक्रम

 एक  से  और  वे  एक  दूसरे  से  सहमत  हें  कार  वहां  भेजेगा  जो  उस  क्षेत्र  की  हालत की
 जिस  के  फलस्वरूप  इंजीनियरों  को  टेण्डर  जांच  और  विकास  के  लिये  उपयुक्त

 मंगाने
 से  ले  कर  काम  के  पुरा  होने  तक  प्रस्थापनायें  तेयार  करेगा  ।

 सम्बद्ध  व्यक्ति  हिस्सा  देते  रहते  हें  और

 इस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि  काम  श्री  संगण्णा  :  क्या  इन  बस्तियों  में

 अच्छा  नहीं  होता  ?  यदि  dt  PSK R-  पंच  वर्षीय  योजना  के  सभी  पहलू  लागू  होंगे

 ५४  में  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  या  कुछेक ही  ?

 और  विभागीय  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  यह  तो  स्थानीय

 श्री  हाथी
 :

 भष्टाचार में  बहुत  से  हालत  के  अनुसार  ही  होगा  ।  कार्यक्रम

 कुव्यवहार  शामिल  और  यह  भी  उन  में  सलाहकार  इसी  प्रयोजन  से  इस  क्षेत्र  में
 जा  रहा

 a
 से  एक  हो  सकता  है  ।  और  जहां  तक  सरकार  ह  ।

 का  सम्बन्ध ह  बिल्कुल  इसी  प्रकार  का

 श्री  संगण्णा  :  पंच  air  योजना  पर  अब कोई
 मामला  उन  के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 सरकार॑  को  कुछ  और  मामलों  का  जितना खर्च  होना  उस  के  अतिरिक्त

 और  कितना  खच  होगा  ।
 पता  चला  है

 और
 उन  में  कार्यवाही की  गई

 परन्तु  ऐसे  कितने  मामले  हुए  यह  बताने

 के  लिये  पूर्वसूचना की  आवश्यकता

 भी  एस०  एन०
 मिश्र  :

 में  इस  प्रश्न
 का

 मतलब नहीं  समझा  ।

 शी  संगण्णा  :
 में  यह  जानना  चाहता

 पंचवर्षीय  योजना  हूं  कि  प्रेम  वर्षीय  योजना  में  जितना  खर्चे

 Figg 2,  शी  संगण्णा  :
 करने का  उपबन्ध  है  उस  के  अतिरिक्त कितना क्या  योजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  होगा  |

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का
 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  यह  जानना  चाहते

 हूं  कि  क्या  और  खर्च  की  व्यवस्था  करनी विचार  कि  पंच  वर्षीय  योजना  भूतपूर्व
 फ्रांसीस  बस्तियों  पर  भी  लागू  की  जाय  जो  पड़ेगी  ?

 १  नवम्बर  १९५४  से  वास्तव में  भारत  में
 विलीन  हो  गई  हैं  ;  और  योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 :  पंच  वर्षीय  योजना  इतनी
 यदि  तो  क्या  योजना  के  बड़ी

 हूं  कि
 इस

 सम्बन्ध  में  जो  कुछ  करना  पड़े आधिक  पहलू  में  कोई  परिवर्तन  होगा  ?
 a  उस  में  शामिल  हो  सकता  है  ।
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 उबर कों का  क्रम  इन  संभी  बातों
 सरदार  स्वर्ण  सिह

 पर  श्री  राजाध्यक्ष  ने  अपनी  जांच  के  समय
 *

 ७७२,  श्री  मेंरांरका  क्या  निर्माण
 विचार  किया  था  और  अब  कोई  और  नवीन

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  बात  नहीं  कही  जा  सकती  है  ।  यह  सत्य

 कृपा  करेंगे  कि
 हू  कि  उक्त  कम्पनी  का  प्राधिकृत  मल धन

 क्या  सरकार  लोक  लेखा  समिति  बहुत  कम  निश्चित  किया  गया  परन्तु

 द्वारा  अपनी  बारहवें  प्रतिवेदन  की  इंडिका  एक  निर्देश  था  जिसमें  उक्त  कम्पनी  के

 म  व्यक्त  इस  विचार  कि  संत  कन  काय  सम्पादन  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  अच्छों

 बनकस  लिमिटेड  ज सेउ वबरक  खरीदने  के  मामले  रिपोਂ  दी  हुई  थी  ।

 म  लन्दन  स्थित  भारतीय  उच्च  आयुक्त
 श्री  सारिका  नया  सरकार  को  इस  में

 द्वारा  जो  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  वह  ठीक

 कुछ  हानि हुई
 यदि  तो  कितनी  ?

 नहीं  थी  और  विदेशों  से  भंडार  खरीदने

 सम्बन्धी  स्थायी  नियमों  के  अनुसार
 नहीं

 सरदार  श्वेत  सिंह
 :  इस

 प्रश्न
 का  उत्तर

 सहमत  और  देने  के  मुझे  सूचना  की  आवश्यकता

 होगी  ।

 यदि  teal

 को  को  रोकने  के  लिये  क्यो  नमंदा  घाटी  परियोजना

 कार्यवाही  की  गई  हें
 ?

 Figigk  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 क्या  सिचाई  तथा  faa  मंत्री  २४  फरवरी
 आवास  तथा  संभरण  मंत्रो

 १९५४  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३३४

 att
 fag)

 और  के  उत्तर  का  निर्देश  कर  के  यह  बताने  की
 प्रइनान्तगंत  खरीद  वब  १९४९  से  सम्बन्धित

 कपा  करेंगे  कि

 ह  ।  उच्च  wae ने  सम  लाग
 नमदा  घाटी  परियोजना  की

 खरीद  सम्बन्धी  नियमों  के  feat  fe
 अनुमानित  लागत  कितनी  ह  ;

 उपबन्ध  के  विरुद्ध  कार्य  नहीं  किया  था  ।

 जसा कि  १५  १९५४ के  तारांकित  इस  परियोजना  पर  कब  तक

 प्रदान  सख्या  २  के  भाग  के  उत्तर में
 कारे  प्रारम्भ  किये  जाने  की  आशा  है

 ?

 बताया  गया  था  कि  तब  से  भारत  भंडार
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 विभाग  द्वारा  पालन  fet  जाने  वाली  नीति
 हाथी  और  अपेक्षित

 तथ्य  प्रक्रिया  का  निशान  करने  वाले  तथा
 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल

 सम्बद्ध  प्राधिकारियों
 की  शक्तियों  की  परिभाषा  पर  रखा  जाता  परिदिष्ट  ३,

 वाले  विस्तृत  नियम  प्रख्यापित  किये  झनुबन्त्र  संख्या  9&]
 जा  चुके हूं  ।

 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  कपा

 श्री  में  जान  सकता हूं  कि  यह  परियोजना  केवल  सिंचाई  तक  ही  सीमित

 एक  ऐसी  कम्पनी  जिस  का  मकान  @  अथवा  यह  बहुप्रयोजनवीय  है
 ?

 कठिनाई  स  १,०००  पौड
 १२००  लाख  इस  परियोजना  में  चार श्री  हाथी

 रुपये  के

 मूल्य

 का  आमेर  दिये
 जानें

 के  क्या  faf  परियोजनाओं  की  पुर्वेकल्पना  की
 कारण

 गई  @  इन  से  दो  सिचाई  तथा  वियत
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 के  लिये  और  शेष  में  से  एक  सिंचाई  अनिल

 के  लिये  होगी  और  एक  fear  के  लिये  होगी  ।  के०  :  और  दिल्‍ली  में

 यह  समग्र  रूप  से.एक  परियोजना  नहीं  है  टिके  हुए  ४७२  पाकिस्तानी  राष्ट्रों  में

 अपितु  इस  में  चार  विभिन्न  परियोजनाओं
 से

 जिन्होंने  १५  १९५२
 से

 ३०

 १९५४  तक
 की  अवधि

 में
 पाकिस्तानी सम्मलित  हैं  ।

 पारपत्रों  पर  भारतीय  ई  और  ऐफ़  दृष् टांकों

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  कया

 के  लिये  आविदन  किया  ¥¥o
 को  वह

 में  जान  सकता  हुं  कि  यह  परियोजना  कंब

 दुष् टांक  स्वीकृत  कर  दिये  गये  और
 उसी

 पूर्ण  होगी  ?
 अवधि  में  दीर्घकालीन  के  ५४१

 श्री  इस  परियोजना  पर  योजना  आवेदन  पत्रों  में  से  ७९  को  ऐसे  दुष् टांक
 आयोग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  प्राविधिक  मंत्रणा

 कृत  किये गये  थे  ।

 समिति  द्वारा  विचार  किया  और

 उक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  के  ्  संभव  हिमालय  अभियान

 है  कि  इसे  पंचवर्षीय  योजना  में
 ¥gigio,  at  एन०  बी०  चौधरी  क्यां

 लित  कर  लिया  जाये  ।  यह  निश्चित

 रूप  से  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  वास्तव
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में
 में  यह  परियोजना  कब  प्रारम्भ  की  जायेगी  ?

 श्री
 दी०  gto  सिह  क्या  में  जान

 दलों  हिमालय  की  चोटियों  पर

 अभियान  करने  के  लिये  भारत  आने  की
 सकता हूं

 कि  इसभाखड़ा-नंगल  परियोजना

 कौ
 अनुमति  दी

 उन  में  कितने  विदेशियों

 द्वारा  संगठित  किये  गये  थे  ;  और .
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  नर्मदा  घाटी

 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  है  ।
 उन्होंने  अपने  अभियानों

 कौ  समाप्ति  पर  कोई  प्रतिवेदनਂ  प्रस्तुत
 पाकिस्तानी

 राष्ट्रजनों
 को  दृष्टांत  किये  ?

 * 98.
 श्री  अब्दुल्ला भाई  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वे  दैनिक-कायम  उपमंत्री  अनिल

 के०  :  और  दस  पृथक कि

 दिल्‍ली  में  टिके  कितने  पाकिस्तानी

 दलों  जो  सभी  विदेशी  राष्ट्र जनों  द्वारा

 संगठित  किये  गये  हिमालय  की  भारतीय

 राष्ट्र जनों  .
 ने  भारत-पाकिस्तान  पारपत्र

 प्रणाली  के  लागू  जानें  से  ३०

 चोटियों  पर  चढ़ने  की  अनुमति  दी  गई

 १९५४  तक  समाप्त  होने  वाली

 अवधि  में  पाकिस्तानी  पारपत्र  पर
 जी

 श्रीमान  ।

 भारतीय  के  लिये  आवेदन  किया  or |
 rt ।  एन ०  बी०  चौधरी  :  इस  प्रकार

 =  और  दलों
 के

 संगठन  करने  वाले  किस  राष्ट्र
 के

 दिल्‍ली  में  अब  तंक  पाकिस्तानी

 पारियों  पर  कितने  दुष् टांक  जारी
 a

 श्री  अनिल  के०  चन्दा

 किये  गये
 +
 ए

 ?
 यह  एक  बहुत  लम्बी  सूची  है  ।  इस  सम्बन्धी
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 जानकारी  मेरे  पास  हूँ  और  एक  ने  अभी  बताया  है  कि  वे  एक  विवरण  प्रस्तुत

 विवरण  के  रूप  में  इसे  में  सभा-पटल  पर  करेंगें  ।  किसी  विवरण  का  अब  कोई  प्रश्न

 ३
 रख

 सकू  नहीं  में
 आप

 को  अभी
 बताये  देता  हूं

 कि  वे  अभियान  क्या थे  ?  oe  में  फ्रांसीसी

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरा  विचार हैं  कि  अभियान
 ब्रिटिश-न्यूज़ीलैंड  वाले

 यह  ठीक  रहेगा  |
 १९५२  में  ब्रिटिश  आक्सफोर्ड

 विस्व  विद्यालय
 श्री एन०

 बी०  चौधरी
 :

 क्या  उन  )

 तीय  प्रदेशों  में  स्थित  खनिज  संम्पत्ति  के  और  एक  नया  फ्रांसीसी  अभियान
 थे  ।  १९५१

 में  फ्रांसीसी  अभियान  गढ़वाल  ब्रिटिश
 सम्बन्ध  में  इन  संगठन-कर्त्ताश्रों  से  कोई

 अभियान  कल्लू
 अभियान

 सूचना  मिली
 ?

 टेहरी  हिमालय  और

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  इन  पर्वतारोही  श्री  लंका  विश्वविद्यालय  वैज्ञानिक  अभियान

 दलों  से  हमें  कोई  प्रति  नहीं  मिला है  |
 गढ़वाल  हिमालय  को  गये  थे

 ।
 अन्य

 श्री  कोकोम  आल्वा  :  सभी  राष्ट्रों  के  बहुत  से
 अभियान

 भी  जो  छोटे  छोटे  पहाड़ों

 पर  गये--इस  में  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
 व्यक्तियों  ने  हिमालय  पर  चढ़ने  की  आज्ञा

 मांगी  तो  क्या  सरकार  का  कोई  ऐसा  विचार
 सामान्यतः  हम  आन्तरिक रेखा  के

 आगे

 a
 किसी  को  नहीं  जाने  देते  ।  जिन  अभियानों कि  प्रशिक्षित  भारतीय  भी  उन  के  साथ

 जा  सकें  और  अपनी  सरकार  को  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  पढ़  रहे  हैं

 दे  सकें  ?  वे  अभियान  भारती  में  नहीं  अपितु  नेपाल

 श्री  अनिल  के०  चन्दा
 :

 इन में  से
 कुछ

 में  हुए  अगर  नैपाल  सरकार  ने  उस  को

 ~  आज्ञा  दी  थी  तो  उन  पर  हमारा  कोई
 नियंत्रण

 अभियानों
 ~

 में  भारतीय  भी  सम्मिलित
 नहीं था  ।  ये  सभी  उच्च  शिखर  भारतवर्ष

 में  नहीं  अपितु नैपाल  में
 शेष  स्थानों

 डा०  रामा  जब  इन  अभियानों  जो  कि  आन्तरिक  रेखा  के  अन्तर्गत  आते

 को  आश्ना  दी  गई  थी  तो  भारत  सरकार  को  जैसा  कि
 में  ने

 बताया  कोई  भी  नहीं  जा

 प्रतिवेदन  देने  चाहे  वे  कुछ  सकता  |  माननीय  सदस्यों  को

 शर्त  क्यों  नहीं  रखी
 गई

 थी  ?  याद  होगा  far  भारतीयों  को  प्रशिक्षित

 करने के  लिये  हम  ने  अभी  हाल  ही  में  एक प्रधान  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  एवं

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 :  विशेष  पर्वतारोही  संस्था  खोली  हैं  ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  आई  कि
 फ्रेंकफर्ट  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मेला  तथा  प्रदर्शनी

 पर्वतारोही  अभियान  से  किस  प्रकार  यह  कहा

 जा  सकता हैं  कि  वे  अपने  अभियान  का  Kigigd,  श्री  एस०  Ato  सामन्त  क्या

 प्रतिवेदन  में  यह  नहीं  समझ  सका  कि  यह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कहां तक  ठीक  है  |  संच  तो  यह  है  कि  वह  करेंगे कि  :

 भारतीय  अथवा  विदेशी  हों--किसी

 से  प्रतिवेदन  मांगने  चाहे  वह  क्या  भारत  सरकार  फ्रेंकफर्ट

 अभियान  वैज्ञानिक  हो  अथवा  किसी  अन्य  में  १९५४  में  आयोजित

 प्रकार  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मेरे  साथी  मेला  तथा  प्रदर्शनी  में  भाग  लिया  था  ;
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 यदि  किस  प्रकार
 की  att  कर मरकर  मेरा तो  ऐसा  ही  विचार

 a भारतीय  वस्तुओं  का  प्रदर्शन  किया  गया

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  विवरण  म

 भारतीय  प्रदान-कक्ष  जिन  वस्तुओं  का  उल्लेख  है  उन  में  से
 किस

 घाटन  किस ने  किया था  और  कितने  प्रमुख  वस्तु  की  मांग  अधिक  है
 ?

 व्यक्ति  इस  उत्सव  में  सम्मिलित हुए  ;  श्री  कर मरकर  इस  के  लिये  तो  मुझे

 और
 चाहिये  ।  हालांकि  में  समझता

 उद्योग-धन्धों
 क्या  प्रदर्शनी में  रखी  गई  वस्तुओं  हूं  कि  ग्रामीण  हस्तशिल्प

 को  बिक्री  हुई  ह
 ?  द्वारा  उत्पादित  वस्तुएं  दर्शकों

 अधिक

 ध्यान  आकर्षित  कर  रही  थीं  ।

 वाणिज्य  मंत्रो

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  जिन  वस्तुओं
 जी  at  ।

 का  वहां  प्रदर्शन हुआ  था
 नया वे  वापस

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 कर  दी  गई  हें  अथवा  वहां  के  दुसाला  न॑  रख

 रखा
 भाला  है

 |  परिशिष्ट ३,

 स्कन्ध  संख्या  ७७].

 श्री  कर मरकर  :  यदि  उन  को

 भारतीय  के
 बेच  कर  के  समाप्त  करने  का  विचार  हो

 प्रभारी  दूत  श्री  बी०  पी०  अदारकर  के  हाथ
 तो  ऐसा  ही  किया  जाता  हे  ।  किन्तु  इन

 में  ही  इस  को  सारा  नियंत्रण  था  |

 सभी  वस्तुओं  को  वहां  के
 दो

 साथ

 कम

 लगभग  २५०  |  करना  चाहते  किन्तु  sat  की  शर्तें

 जनक  नहीं  थीं  अतः  उन  की  मांग  हमने  स्वीकार
 जी  नहीं  ।

 नहीं  की  में  इस  समय यह  बताने में  असमर्थ

 भाग
 के  उत्तर  जहां तक  कि  हूं  किवे  वस्तुएं  इस  समय  कहां  ह  |

 जानता  यह  और  जोड़  देना  चाहता

 हूं  किसी  अदारकर  ने  ही  उद्धाटन  के  पांडिचेरी

 पर  भाषण  दिया  था |
 Kigige  पंडित  ato  एन०  मालवीय

 श्री  एस०  ato  उ
 राजदूत  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि अपना  भाषण  किस  भाषा  में  दिया

 था ?  क्या  पांडिचेरी  प्रशासन  ने  पांडिचेरी

 श्री  वे  जर्मन  भाषा  4  में  सभी  सावंजनिक  सभाओं  तथा  ट्रेड
 यानी

 यन  की  सभी  गतिविधियों  पर  प्रतिबन्ध बोले  थे  और  उन्होंने  अच्छी  जमीन  भाषा  का

 प्रयोग  किया  था  ।  लगा  दिया  ;  और

 यदि  तो  किन  परिस्थिति
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  क्या  भारत

 को  इस  प्रदर्शनी  में  सम्मिलित  होनें
 के  वशीभूत  हो  कर  प्रशासन  को  यह  व्यवस्था

 करनी  पड़ी  ?
 और  अपने  विभिन्न  सामानों  को  भेजने

 के  fea  उचित  समय पर  निमंत्रण  मिल  गया  बेदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल

 था  ?
 के०  तथा  (  )  पांडिचेरी



 १२३७  मौखिक  उत्तर  दिसम्बर  234r¥  मौखिक  उत्तर  १२३८

 म  सार्वजनिक  सभा  तथा  ट्रेंड  यूनियन  की  वैधानिक  कार्यवाही  की  जा  सके  औंर  फिर

 गतिविधियों
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले

 आगे  कार्यवाही  हो  |  जब उन  को  बुलाये

 कोई  आदेश  जारी  नहीं  किये  गये  हैँ  ।  यों
 जाने  की  सुचना  सिली  तो  उन्होंने  यह  सोचा

 तो
 मुख्य  आयुक्त  ने  राजनैतिक  नेताओं  को  कि  उन  के  ख़िलाफ़  कुछ  और  होगा  इसलिये

 यह  बताया है  कि  यही  अच्छा  होगा  कि  वे
 शायद  माननीय  सदस्य  तथा  व्यक्तियों

 आगामी  तीन  या  चार  महीनों  तक  जब  तक  से  उन्होंने  शिकायत
 की

 ।  वास्तव  में
 तो

 नया  प्रशासन  ठीक  रूप  से  काम  नहीं  उन  के  विरुद्ध  जो  कार्यवाही  हो  रही  थी

 करने  लगता  aaa  सभा  अथवा  प्रदान  उस
 को  समाप्त  करने के  लिये  ही  कुछ

 ट्रेड  यूनियन की
 बैठकों

 के  सम्बन्ध
 औपचारिक  कार्यवाही  की  गई  थी

 में  उन्होंने
 यह

 सुझाव  दिया  है  कि  या  तो
 वे

 श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव
 मकानों में  हों  अथवा  सार्वजनिक  )

 स्थानों  पर
 न  हो  कर  निजी  व्यक्तियों  के

 नतिक  नेताओं  की  भेंट  के  समय  मुख्य  आयुक्त

 प्रांगणों  में
 हों  ।  लगभग  सभी

 को  यह  बताया गया  था  कि  कुछ  पुलिस

 पदाधिकारियों  को  हटा  देना  चाहिये ॥
 नेताओं  ने  मुख्य  आयुक्त

 की  सलाह  की

 हना  की  है  ।  हालांकि  एक  नेता  ने  इस  की
 उन  का  स्थानान्तरण करने  के  fog  मुख्य

 आयुक्त  सहमत भी  हो  गये  थे  किन्तु उन  का
 आलोचना  की

 थी
 ।

 अभी  तक  स्थानान्तरण नहीं  हुआ  है

 पंडित  सी'०  एन०  सालवीय :  क्या  में

 यह  समझूं  कि  सार्वजनिक  सभाओं  अथवा  श्री  .  जवाहरलाल  नेहरू  :  पांडे चरी

 अन्य  गतिविधियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला  में  भेंट  के  समय  क्या  कहा
 गया  इस  के

 कोई  आदेश  नहीं  है
 ?  बारे  में में  तो  मुझे  कुछ  मालूम  नहीं  किन्तु

 फिर  भी  मान  लीजिए  कि  यह  जानकारी

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  एवं

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 मुझ ेहो  भी  तो  भी  माननीय  सदस्य  इस

 बात से  .  सहमत  कि  मे  wa  बातें
 जी  आप  ऐसा  हीਂ  समझें  |

 म  कदाचित  यहां  नहीं  बता  सकता  |

 श्री
 टी  ०  के०  चौधरी :  सरकार  को

 इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  जिन  बहुत  से
 नैतिक  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  फ्रांसीसी

 पाकिस्तान  में  पीछे  रह  गये  भारतीय  मिलता

 कारियों  ने  कार्यवाही  की  थी  उन  पर
 *  1७८०.  श्री  एम०  एल ०  अग्रवाल  :

 योग  चलाने  के  fet  ware ने  अभी  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 हाल ही  में  आदेश  जारी  किये  हें ?  कितने  भारतीय  मुसलमान  अब

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  जी  नहीं  |  भी  पाकिस्तान में  रह  गये  हें  जो  प्रवान  मंत्री

 यह  तो  गलत  धारणा  माननीय  1...  eke  में  हआ  के

 सदस्य
 को

 माही  का  ख्यालਂ  बात यह  हुई  अनुसार  आ  सकते  हें  ;  और

 कि  मुख्य  अयुक्त  को  यह  नहीं  मालूंम था

 प

 आने  के  सम्बन्ध
 कि

 कार्यवाही  निलम्बित  थी  और
 इन

 व्यक्तिओं  को  कार्यवाही  समाप्त  करने  के  लिये
 में  क्या  स्थिति  है

 न्यायालय  में  '  बुलाया  गया--ताकि  वेदेदिक-काय  उपमंत्री  (st  अनिल

 वाही  को  समाप्त  करने  के
 कुछ  Fo

 541  LSD—
 तथा  वर्तमान
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 के  अनसार ८  १९५०  को  सरकार  ने  विनीत  सची  भारतीय  उच्च

 हुए  प्रधान  मंत्रियों
 के

 करार
 के

 आधार
 पर

 आयुक्त  को  अभी  नहीं  भेजी  है  ।

 भारत  तथा  पाकिस्तान  सरकार ने  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल
 :

 वापस  भेजने

 मई

 १९५०  में  स्वीकार कर  लिया
 की  प्रगति  इतनी  धीमी  क्यों  हैं

 ?

 वे  मुसलमान  जो  उत्तर  प्रदेश  से  १  फरवरी

 से  ३१  १९५० के  बीच  ,  पश्चिमी  श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  इस  के  लिये

 स्तान गये  उत्तर  प्रदेश  लौटने  के  हम  उत्तरदायी नहीं  रखी  जब  तक कि  वे

 कारी  हैं  |  आने के  लिये  तेयार नਂ  तब  तक  हम  यहां

 आने
 में  उन

 की  कसे  सहायता  कर  सकते
 a

 इन  आप्रवासियों  के  लौटने  के  सम्बन्ध  a  |

 में  दोनों  देशों  द्वारा  स्वीकृत  निर्धारित
 श्री  अमजद  यह  देखते हुए  कि

 प्रक्रिया  यह  हे  कि  लौटने के  इच्छुक  व्यक्तिओं  पाकिस्तान  स्थित  भारतीय  सलमान  भारत

 की  सूची  पाकिस्तान सरकार  द्वारा  कराची  आने के  लिये  बराबर मांगਂ  कर  रहे  हूं  और

 स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  के  कार्यालय
 पूर्वी  पाकिस्तानਂ  से  आसाम  अथवा  पश्चिमी

 को  भेज  दी  जाती  जो  सत्यापन  के  लिये  बंगाल  लौटने  के  लिये  उन्हें  कोई  सुविधा
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेज  देते हें  ।  नहीं  '  जा  रही  ह  पाकिस्तान सरकार  ने

 qa  सत्यापन के  परिणाम  मिल  जाने  पर  पूर्वी  पाकिस्तान  के  कोई  प्रत्यावहन

 तथा  यहां  आने  के  अधिकारी  उन  आप्रवासियों
 नियम  भी  नहीं  बनाये  हू--उन  को  लौटाने

 की  सूची  के  अधार  जिन्होंने  सीधे  राज्य
 के  लिये  भारत  सरकार  क्या  कार्यवाही

 सरकार  से  लिखा  पढ़ी  की  उच्चायुक्त
 करेगी ?

 वापस  होने  वाले  व्यक्तियों  के  वापसी
 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदिक-कार्य  एवं

 के  प्रमाण  पत्र  जारी  करते  हें  और  ये  प्रमाण
 रक्षा  मंत्री

 पत्र  भारत  सरकार  ढारा  समय  समय  पर
 जवाहरलाल

 माननीय  सदस्य  आसाम  अथवा  बंगाल
 निश्चित  किये  जाने  वाले  कोटा  के  अनसार

 का  उल्लेख कर  रहे  जब  कि  यह  प्रशन
 ही  होत ेहें  ।  इस  प्रक्रिया  के  अनसार  अब  तर

 तक  २५,०९८  आप्रवासी  मुसलमान
 पश्चिमी  पाकिस्तान के  सम्बन्ध  में  ट

 और  जो  कि  एक  बिल्कुल  ही  अलग  प्रश्न  हं
 ।

 भारतवर्ष  आये  अंतिम  समूह  मार्च
 माननीय  सदस्य  विस्तृत  रूप  से  प्रदान

 १९५४ में  ही  आया  ह  ।  पाकिस्तान  सरकार
 करें  तो  हम  विस्तृत  रूप  से  उत्तर  ग े।

 से  जो  सूची  मिली  हे  उस  में  से  ५,०००

 ऐसे  व्यक्ति जिन  के  बारे  में  पूर्व  सत्यापन  श्री  अमजद  अली  में  तो  आसाम  तथा

 हो  चुका  अभी  आने  बाकी  इस  के
 पूर्वी  बंगाल

 की
 बात  कर  रहा  हूं  और

 प्रधान

 20,000 UF outer ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिन  का  मंत्रियों  का  यह  करार  तो  वहां  भी  amt

 उत्तर  प्रदेश  सरकार द्वारा  पूर्व-सत्यापन  होता हैं  ।
 ठना  अभी  बाकी है  ।

 श्री  जवाहरलाल  वहां  भी  अन्य

 भारत  सरकार  को  उन  व्यक्तियों  के  बहुत  सी  बातें  हें  ।  किन्तु  फिर  भी  कोई

 बारे
 में  कोई  जानकारी नहीं  है  जो  भारतवर्ष

 आंकड़  नहीं दे  सकता  |

 भाने के  कारी  हैं  और  अब भी  पाकिस्तान
 श्री  अमजद  इस  समय  आंकड़ों

 में  और  जिन
 बे

 बारे  में  पाकिस्तान  का  कोई  et  नहीं  हे  ।
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 जूट  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  श्री  Uso  एन०  जूट  आयोगਂ

 की  भावी  विक्रय  सम्बन्धी  सिफारिशों  के
 *७८२.  श्री  एल०  एन०  क्या

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 सम्बन्ध  में  संकल्प  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 हे  ।  में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  फटका
 करेंगे कि  :

 बाज़ार  के  खुलने से  जूट  बाजार के  सट्टे

 क्या  सरकार  ने  जूट  जांच  आयोग  की  कुछ  उन्नति  होगी  ।  यदि  कया

 के  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  कर  लिया हैं  ;  सरकार  वायदा  बाजार  बोलें  द्वारा  उसे

 और
 मित  बनाने  का  विचार करती  है  ?

 यदि  तो  उन  को  किन

 शीशों  को  सरकार  ने  कार्यान्वित  करने  का

 श्री  कानूनगो  :  संकल्प  में  इस  की  चर्चा

 तो  की  गयी हैं  ।  संकल्प  में  बताया  गया  ह
 निश्चय  किया है  ?

 कि  ऊंचे  सट्टे  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  वायदा  बाजार  आयोग  से  एक  मिला  जुला

 बाजार  संगठित  करने  को  कहा  जा  रहा ह  । :  श्रीमान्‌  ।

 अपेक्षित  जानकारी  को  बताने  वाले
 श्री  एन०  मिश्र  जूट  आयोग

 सरकारी  संकल्प  संख्या  gv (3) -Fz/4y,  के  सुझाव के  अनुसार  जूट के
 पौधे  लगाने

 दिनांक ४  १९५४  की  एक  प्रति
 के  ढंग  के  आधुनीकरण  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 संभा-पटल  पर  रखी  जाती  हैं  ।
 ने  क्या  निश्चय  किये  हैं  ?

 लय  में  रखी  गयी  ।  संख्या

 att  कानूनगो  :  सरकार  ने  सीमितਂ
 ¥ES/4r].

 आधार  पर  आधुनीकरण  की  अनुमति  दी

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :

 में  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  यह  संच  है  कि  उत्पादकों  की
 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  में  जानना

 ओर से  यह  सामान्य  शिकायत  है  कि  कच्चे

 चाहती हूं  कि  यह  सच
 कि  पूर्वी

 जूट  और  जूट  से  बनी  वस्तुओं  के  मूल्यों  में
 पाकिस्तान  में  भारतीय  स्वामित्व  के

 जूट
 समुचित  संतुलन  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।

 के  कुछ  व्यापारों  की  अनुज्ञप्तियां  पाकिस्तान

 यदि  इस  अव्यवस्था को  समाप्त
 सरकार  ने  कर  दो  और  यदि  ऐसा

 करने  के  लिये  जूट  बोर्ड  और  जूट  आयुक्तों
 तो  पाकिस्तान से  भारत  को  जूट  के

 को
 नियुक्त  करने  के  सुझाव  को  सरकार

 ने

 क्यों  अस्वीकृत  कर  दिया  ?
 निर्यात पर  इस  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्री  चूंकि यह  सुचना  मेरे
 श्री  कानूनगो  :.  यह  मामला  माननीय

 पास  नहीं  अतः  में  इस  की  सुचना

 सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  एक  अन्य  wet  में  चाहता हूं  ।
 विष्ट

 पर  बात यह
 कि

 समिति
 ने

 चाय इस
 मामले  पर  विचार  कर  के  कुछ  सिफारिशें

 की  थीं  और  सरकार  राज्य  सरकार  से  F923.  श्री  जी०  एल०  चौधरी  :

 ज
 कर  के  इस  निश्चय  पर  पहुंची हूँ  कि  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने

 जिस  उद्देश्य  से  वह  सिफारिशें  की  गयी  हैं  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उस  प्रयोजन  के  लिये  वे  प्रभावपुर्ण  नहीं  सिद्ध
 यहं  सच  है  कि  मध्य  पुर्व

 होंगी  ।
 जिन  में  मिश्र  भी  सम्मिलित  को
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 चाय के  निर्यात  में  अभी  हाल  में  काफी  कमी  हालेखापाल के  खाते  के  अनुसार

 हो  गयी हे  ;  और  बर,१९५४ तक  ६६.  २८  लाख  रुपये  अनुदान

 और  १२३.३४  लाख  रुपये  ऋण  में  से यदि  तो  इसका  क्या  कारण

 व्यय  किये  गये  है  ।

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 और  (a).  मिश्र  और  तुर्की के  चाय  के  श्री  बी०  के०  माननीय  मंत्री

 निर्यात  का  इस  वर्ष  का  स्तर  गत  ay  के  इसी  ने  बताया कि  लगभग ५  करोड़  रुपये  व्यय

 समय
 के  निर्यात के  स्तर  से  कुछ  नीचा हैं  नहीं  किये  गये  ।  इस  का  कारण  है

 ?

 wa  कि  ईरान  के  निर्यात  का  स्तर  कुछ
 श्री  जे०  के०  भोंसल े:  जैसा  में  ने

 ऊंचा  हैं  ।  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  समाप्त

 होन के  qt  स्थिति
 के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 परिश्रमी  बंगाल  सरकार  के  सामने

 पित  लोगों  के  लिये  भूमि  की  सब  से  बड़ी
 निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  ।  चाय  की  कमी

 के
 कारण  इस  वर्ष  के  शुरू  के  महीनों  में  wat

 कठिनाई  और ag  कठिनाई  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  के  पश्चिमी  बंगाल  भूमि
 देशों  को

 किये  गये  निर्यातों  का  स्तर  कुछ
 विकास  तथा  योजना  अधिनियम  १९४८

 नीचा  रहा  है  ।
 करने के को  शक्ति  परस्तार  घोषित

 आदेश  तथा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापित  लोगों  का  पुनर्वास

 उसे  मान्य  कर  देने  के  कारण  अधिक  बढ़ *  ७८४,  श्री  बी०  के०  दास  कया

 गई  शर  इस  के  अतिरिकत  आवंटन
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे

 किः

 तथा  व्यय  में  हमें  काफी  छानबीन  करनी

 क्या  यह  aa  कि  पश्चिमी
 पड़ी है  ।

 बंगाल  को  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित
 श्री  बी०  है०  दास  :  क्या  मं  जान  सक

 aor
 नता

 लोगों के  पनर्वासਂ  के  निमित्त  वर्तमान  वर्ष

 लिये  जो  धनराशि दी  गयी  वह  सम्पूर्ण
 हूं  कि  इस  विशेष  मद-भूमि  विकास  के  सम्बन्ध

 में  कितना  धन  नियत  किया  गया  है
 ?

 राशि  अब  तक  भी  वैसी  ही  पड़ी  हई

 उस में  से  कछ  भी  व्यय  नहीं  किया  गया  है  ;  श्री  |; हू  के०  भोंसले  :  इस  समय  मेरे

 और
 पास  आंकड़े  नहीं  हे  ।

 यदि  तो  इस
 का  क्या

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या ५  करोड़
 कारण है

 ?

 रुपये
 की  वह  राशि जो  व्यय  नहीं

 की  गयी

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे  ०
 के

 ०  भोंसल े)  उस  में  भूमि  खरीदने  के  लिये  रखी

 जी  नहीं  ।  गयी  राशि  व्यापार  ऋणों  की  श्रेणी  में  आती
 a

 a  ?
 wet  नहीं  उठता

 बीके दास के०  क्या  में  जान  सकता  श्री  लें  के०  भोंसले  :  यह  राशि  शहरी

 x
 &  कि  लगभग  ७  करोड़  की  सम्पूर्ण  राशि  देहाती  और  आवास  ऋणों  की  अलंग  अलग

 से  इसਂ  वह  कितना  व्यय  किया जा  चका  मदों  के  अधीन  आती
 a

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  जेसा  कि

 श्री  ज्ञ०  Ho  भोंसले  :  अनुदानों  तथा  नीय  मंत्री  ने  tae  कमी  प्राप्त

 ऋणों  की  दो  अलंग  अलंग  मदो  के  अधीन  करने  की  कठिनाई  क्या  में  जान  सफलता
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 के  हितों  की
 सुरक्षा  के  लिये  सरकार  क्या हूं  कि  स्वीकृत  धन

 से  अन्य

 शॉग

 को

 क्यों  पुरा  नहीं
 किया  गया  उपाय  करने  जा  रही  हैं

 ?

 प्रो  जे०  के०  भोंसले  योजनायें  चल  श्री  कान नगों  वास्तव  गत
 zr ?  ह  |

 रही  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  सरकार  की  कुछ  कार्यवाही

 राशि  का  एक  तिहाई  व्यय  हो  गया  हें  ।  के  परिणामस्वरूप  सूत  के  दामों  में  पर्याप्त

 कमी  हो  गयी  है  ।  यह  बात  कि  सहकारी

 हथकरघा  बुनकर  संस्था  अपने  संगठन  द्वारा  सस्ते  दामों  पर

 ICY A  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  खरीदती  दूसरों  को  सहकारी  संस्था

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  का  सदस्य  बनने  के  लिये  प्रेरित  करेगी  ।

 कि  थी  इब्राहीम  क्या  यह  सच  हूं  कि

 ऐसे  हथकरघा  बुनकरों  की  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दिये  जान

 कुल  संख्या  कितनी  है  जो  सहकारी  संस्थाओं  पर  भी  हथ  करघा  उद्योग  संकट  कालीन

 के  सदस्य  हं  और  सरकारी  सहायता  प्राप्त  अवस्था  में  हूं
 ?

 कर  रहे  और  ऐसे  हथकरघा  बुनकरों
 श्री  कानूनगो

 :  यह  संकट  काल  तो  सदा
 की  क्या  संख्या  हे  जो  एसी  सहकारी  संस्थाओं

 के  सदस्य नहीं  हें  ;  और
 रहने  वाला  है

 ।  मं  समझता g  कि  सब  से

 बुरा  संकट  कॉल  तो  व्यतीत  हो  गया  ।

 (@)  कया  बाढ़
 वाली  श्रेणी के  बुनकरों

 की
 सहा

 करने के  कोई  योजना
 श्री  आर०  Fo  चौधरी  क्या  में  जान

 «  क
 ह्

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  कोई  विचार

 घरेलू  बुनकरों  को  सहायता  देने  का

 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री  विशेषकर  आसाम  में  जहां  प्रत्येक  स्त्री  स्वयं

 कानूनगो )  :  32  १९५४  कपड़ा  बुनती  ह
 ?  क्या  उन  को

 को  सहकारी  गुट  के  अन्तर्गत  बुनकरों  की

 सख्या  लगभग  ७,६५,०००  थी  ।  सहकारी
 सुत  उपलब्ध  कराने  का  कोई  विचार

 ~  ताकि  करघे  काम  कर  सके ं?
 क्षेत्र  के  बाहर  के  बुनकरों के  सम्बन्ध  में

 श्री  कानूनगो  :  जी  हां  ।  आसाम में
 सूचना  उपलब्ध  नहीं हैं

 ।

 श्रीमान
 ।

 (१)  करघों  के
 पहले  की  अपेक्षा  सस्ते  सूत  की  उपलब्धता

 के  लिये  विशेष  उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  ।
 बने  कपड़ों  के  fama  पर  प्रति  रुपया  ए

 आना  बटा  दिया  जाता है  |  कोक  ओवन  प्लांट
 थ

 (२)
 उद्योग  के  लियें  (9८७.  श्री  टी ०  के०  चौधरी  क्या

 कुछ  सूती  धागे  को  सुरक्षित  करना
 ।  पटना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (३)  हथ करघों से  बन  कपड़े  के
 लिये

 दुर्गापुर में
 कोक  ओवन  प्लॉट

 निर्यात  विपणन  योजना  ।  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  जो  बातें  केंद्रीय

 श्री  इब्राहीम  स  बात  को  ध्यान  में
 सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  पूछा

 रख  कर  कि  वह  बुनकर  जो  सहकारी  गुट  उन  के  कया  उत्तर  प्राप्त  हुए हैं  ;  और

 में  नहीं  हैं  उन  को  सूत  महंगे  दामों  पर  मिलता  उन  की  स्थापना
 में  क्या  प्रगति

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  ऐसे  बुनकरों
 हुई  है

 ?
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 योजना  उपमंत्री  एस०  एन ०  श्री  एस०  एन०
 जैसा

 कि  में  नें

 :  दुर्गापुर  में  कोक  ओवन  wet के  उत्तर  जिस

 प्लांट  की  स्थापना के  सम्बन्ध  में  भारत  संकल्प  के  अनुसार  यह  समिति  नियुक्त

 सरकार ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  कोई  की  गयी हूं  वह  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विशेष
 seq  नहीं  पूछे  पर  ३०  है  और  उस  में  सात  निर्देश  पद  हैं  ।

 १९५४  को  इस  परियोजना  सम्बन्धी  बहुत

 से  मामलों पर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार
 एकस्व

 के  प्रतिनिधियों के  साथ  चर्चा  हुई  थी  ।  KOSS.  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या

 कोक  की  मांग  और  उपोत्पाद
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 और
 विद्या  शक्ति  की  मांग  और  उपलब्धता  करेंगे  कि  अल्फा  औषधियां  तथा

 सम्बन्धी  स्थिति  तथा  परियोजना  की  बायोटिक्स  के  लिये  भारतीय  विदेशी

 व्यवस्था  सम्बन्धी  अन्य  प्रश्नों  की  जांच  करने  फर्मों  तथा  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  भारतीय

 फर्मों  द्वारा  कितने  वैध  एकस्वों  को  काम
 के

 लिए  एक  समिति  नियुक्त कर  गयी

 al  में  लाया  जा  रहा  हे  ?

 att  टी०  के०  चौधरी :  क्या  में  माननीय
 वाणिज्य  मंत्री

 सत्ता

 मंत्री
 का

 ध्यान  १  सितम्बर को  तथा  उस  के  औषधियों  तथा  एंटीबायोटिक्स  के  सम्बन्ध

 कई  दिनों  are  प्रकाशित  प्रेस  प्रतिवेदनों  में  लागू  एक स्व ों  का  विवरण  सभा-पटल

 की  ओर  areal त  कर  सकता  हूं  कि  अपनी
 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३:

 प्रस्तावित  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  बंगाल
 अनुबन्ध  संख्या  ७८].  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 सरकार  अग्रेतर  सूचना  भेजे
 ?

 क्या  यह
 सूचना  उपलब्ध नहीं  है  कि  इन  एक्टरों

 काम  पुरा हो  गया  या  नही ं?  में से  किन  को  भारत  में  काम  में  लाया  जा

 रहा हे  । श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  जब  सारा  मामला

 एक  समिति  को  सौंप  दिया  गया  है  हाल
 श्री  वी०  पी०  नायर  :  विवरण  से

 इस  प्रकार  की  किसी  बात  के  किसी
 मुझे  ज्ञात  होता  हैं  कि  एंटीबायोटिक्स  के

 सर  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |
 लिये  लागू  १६८  एकस्वों में  से  १६६  विदेशी

 श्री  ठी०  के०  चौधरी  :  क्या में  यह
 फर्मों  के  नाम  पर  तथा  अल्फा

 frat  के  ४९  एकस्वों  में  से  केवल  ७  को छोड़ समझ  लूं  कि  दुर्गापुर  कोक  ओवन  परियोजना

 a  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  गैस  कर  अवशेष  विदेशी  फर्मों  के  नाम  पर हैं  |

 योजना की  जांच  करने के  लिये  एक  समिति  विवरण  के  अनुसार  अवशेष  एकस्व  भारतीय

 नियुक्त कर  दी  गयी  है  ?
 उपक्रमों  के  अधीन  बनाये  जाते  हैं  ।  मेरा

 प्रश्न  यह  थां  कि  क्या  सरकार  विदेशी  फर्मों
 श्री  एस०  एन०  सिश

 में
 समझता

 हूं  तथा  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  भारतीय  फर्मों
 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  सम्पूर्ण

 परियोजना  उस  समिति  के  क्षेत्र  के  अधीन

 के  एक स्व ों  का  विस्तृत  विवरण  देगी  ।

 मुझे  जान  नहीं  पड़ता  कि  क्या  ये  भारतीय

 रहेगी
 ।  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  फर्म  हैं  ।  में

 लौरी  |
 शनी  टी०  के०  ह  ह ैथी  किनਂ  we  जानना  चाहूंगा  कि  अवशेष  थोड़े  से

 पदों के  अधीन  ?  एकस्व  विदेशी  सहयोग-प्राप्त  भारतीय
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 फर्मो ंके  पास  हें  अथवा  भारतीय  फर्मों  के  श्री  वी०  पी०  नायर
 :

 कुछ  सत्र  पूर्व  जब

 पास ?  हम  एकस्वों  के  विधान  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर

 रहे थे  तो  माननीय  मंत्री  ने  यह  वचन  दिया
 श्री  कर मरकर  :  में  नहीं  समझ  सका  कि

 था  कि  वह  भ्रनिवायें  औषधियों  के  एकस्व  के
 यथार्थ  तात्पर्य कया  है  ?

 सम्बन्ध  में  विदेशी  फर्मों  के  एकाधिपत्य  को

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  विशेष रूप  से  भंग  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  क्या  में  जान

 जानना चाहते  हें  कि  क्या  कुछ
 सकता  हूं  कि  सभा  में  एकस्व  विधि  की  चर्चा

 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  भारतीय  फर्मों  के  पास
 ज

 के  समय  दिये  गये  झ्राइवासन  के  समय

 ?  अथवा  नही ं?  सरकार नें  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही

 की  है
 ?

 श्री  जी  कुछ  हैं  ।  में

 यह  बता  सकता था  कि  .  .  श्री  करमरकर
 :

 मुझे  भ्र पना

 श्री  ato  पी०  प्रदान  यह  नहीं
 ठीक  ठीक  याद  नहीं  रहा  है  ।  मुझे  यह  याद

 है  कि  में  ने  अपने  माननीय  मित्र  को  इस  विषय
 मेरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  सरकार  हमें

 पर  बोलने से  पहिले  wears  करने  की  सलाह
 यह  सूचना  देगी  fe  विदेशी  विदेशी

 सहयोंग  प्राप्त  भारतीय  फर्मों  तथा  भारतीय
 a  at  |

 श्री  वो०  पी०  नायर  :  अ्राइवासन श्री फर्मों  के  पास  कितने  एकस्व  हें
 ?  विवर

 से  मुझे  ज्ञात  हुआ  कि  कुछ  भारतीय  फर्मों  ato  टी०  कृष्णमाचारी ने  दिया  था  न  कि

 को  छोड़ कर  लगभग  सभी  एकस्व  विदेशियों  amy ने  ॥

 को
 प्राप्त  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  ये  भारतीय  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  महानदी पुल  समिति

 ७८९.  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी :  क्या भारतीय  फर्म  हैं  अथवा  पूर्णत  भारतीय

 फर्म ?  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  करमरकर
 :

 जहां  तक  पल्स

 जियों  के
 निर्माणकर्ताओं

 को  श्रनुज्ञप्तियां जारी  क्या  महानदी  पुल  समिति  के

 करने  का  सम्बन्ध  में  इस  समय  यह  उल्लेख  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  हो  चुका  और

 कर  सकता  हूं  कि  विदेशी  सहयोग-प्राप्त तीन  यदि  तो  उनमें  से  कौन  सी

 भारतीय फर्मों  मेज़ें  अतुल
 सिफारिशें स्वीकृत  हुई  हें  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मेरे  विचार  से  नाम

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 देना  आवश्यक  नहीं  है
 ।

 वह  केवल

 संख्या यें
 हाथी

 )  जी  हां  ।

 चाहते हैं  ।
 स्थिति  की  व्याख्या  का  एक

 श्री  ato  पी०  नायर :  क्या  यह  मान  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ॥

 लेना  ठीक  होगा  fe  एंटीबायोटिक्स के  दो  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७९]

 तथा  aes  अ्रौषधियों के  सात  एकस्व  विदेशी
 श्री  कृष्णा चा यं  wat  :  यह  प्रतिवेदन

 सहयोग-प्राप्त भारतीय  फर्मों  के  पास  हैं  ?
 कब  तक  अन्तिम  रूप  से  तैयार  हो  जायेगा  ?

 श्री  करमरकर
 :

 जी  में  ऐसा  नहीं  श्री  हाथी
 :

 जैसा  कि  मेंने  पहिले  seq

 सोचता  |
 उत्तर  में  गल्ती  हो  सकती  है  ।  में  उल्लेख  किया  समिति  का  प्रतिवेदन  कुछ
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 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  हमें  आशा है  कि दिन  पूर्व  ही  प्राप्त  gat  है  तथा  वह  सरकार

 के  विचाराधीन है  ।  शीघ्र  ही  पाकिस्तान  के  पदाधिकारियों के

 साथ  हमारी  एक  बैठक
 तब  ही

 हम

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि

 जिसने  इसकी  तथा  TAT

 कोई  निर्णय  कर  पायेंगे  ॥

 मामलों  की  जांच  की  थी  इस  परिणाम  पर  पत्रिकायें

 पहुंची  है  कि  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रक्रिया
 *Fig@ 3  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक

 नियमों  की  उपेक्षा  की  गई  तथा  मेसर्ज  दुग्गल

 एण्ड  को ०  की  ठेकेदार  फर्म  का  अनचित
 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 पक्षपात किया  गया  ?
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  झ्रावाज़
 तथा

 श्री  हाथी  :
 उस  समिति  की  रिपोर्ट

 नभोवाणी  के  प्रकाशन  में  होने  वाली  हानि  को

 सभा-पटल
 पर  रखी  जाती  है  ।

 उन्होंने  इस  रोकने  के  लिये  इनको  बन्द  करने  का  कोई

 प्रकार  का  विचार  व्यक्त  किया  है  ।'
 प्रस्ताव

 है

 सामान्य  भविष्य निधि  का  लेखा  अक्तूबर  gay  के  wed
 में  इन

 *७९२.  श्री  गिडवानी :  क्या  पुनर्वास
 तीन  पत्रिकाओं  की  वर्तमान  ग्राहक  संख्या

 क्या मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामान्य भविष्य  निधि  लेखे के
 क्या  इने  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित

 होने  वाले  कार्यक्रमों को  wea  पत्रों  में  प्रकट  देती feat  मामले  पाकिस्तान  की  सरकार  को

 सत्यापन  करने  के  लिये  भेज  श्र  नहीं  किया  जा  सकता
 ?

 इनमें  से  मामले  पाकिस्तान
 वाणिज्य  मंत्री

 सरकार  बारा  प्रमाणित

 हो

 आप्त

 प्राप्त हो
 जी  नही ं।

 १९४५४  के  अन्त  में

 इन  पत्रिकाओं  की  ग्राहक  संख्या  निम्न  प्रकार
 पुनर्वास  उपमंत्री  जब  भोंसले

 ६,५९०  ॥  it  —ae

 552.0  |  इंडियन  लसनर  )  ८,७६५  प्रतियाँ

 ut  a  (
 )  wee  प्रतियां

 श्री  गिडवानी :  भारत
 के  विस्थापित

 कर्मचारियों  द्वारा  सामान्य
 भविष्य

 निधि  में
 नभोवाणी  Zoo  प्रतियां

 कितनी  धनराशि  का  «तवा  किया  गया
 जी  नहीं  ।

 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  मेरे  पास  वे  इस

 ७  नहीं

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक :

 प्रदान  पर  कितना  व्यय  होता  हूँ  तथा

 श्री  गिडवानी  :  उन  मामलों  जिनके
 इन  पत्रिकाओं  की  बिक्री  से  कुल  कितनी  आय

 दाता
 हिसाब  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  सत्यापित

 नहीं  किये  गये  क्या  ने  का  विचार  किया  श्री  कर मरकर
 मुझे  इस  के  लिये  पूर्वे

 गधा है
 ?

 सूचना  की  आवश्यकता  दहे  ॥
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 श्री  गार्डिलिगन  गौड  क्या  ऐसी  तीनों  दोधनालयों  के  कुछ

 काओं  को  तेलगू  में  प्रकाशित  करने  का  भी  विनियोग  का
 यह  कौन-सा  अनुपात  हें

 कोई  प्रस्ताव  हूं
 ?  तथा

 श्री  कर मरकर  मझे  आशा  हूं  कि  तेलगू  सरकार  इन  तीनों  शौचालयों

 तथा  कन्नड  भाषाओं  में  इन  का  प्रकाशन  को  जब  ये  पूर्ण  उत्पादन  करेंगे

 मानत  go  कितनी  वित्तीय  सहायता एक  साथ  ही  लिया  जायगा  |

 T  कराने  का  विचार  कर  रही  हे
 ?

 जड़ी  बेटियां
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :

 Ki9ev  सेठ  गोविन्द  दास  क्या  करार  के  अनुसार  भारतीय  पंजी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  विनियोजन  ३  १/२  करोड़  के  अधिमान

 करेंगे कि  अरा  क्रय  किन्तु  इस  राद  को  ४  १/२

 करोड़  तक  बढ़ाया  जा  सकता  हैं  ।  इस  के
 )  १९५३-५४  में  कितने  मूल्य  की

 जड़ी-बूटियां  भारत  से  बाहर  भेजी  गयी
 थ  अलावा  भी  ऋण  पत्रों  तथा  स्थानीय  कर्जों

 के  रूप  में  अग्रेतर  भारतीय  विनियोग  हो कौर

 सकता  हैं  |

 काश्मीर  तथा  ay  भारत  स

 यदि  जारी  किये  गये  अधिमान
 अलग-अलग  कितने  प्रतिशत  निर्यात  किया

 गया ?
 अंधों  की  कुछ  cf  ३  १/२  करोड़  रुपया  मान

 ली  जाय  कुछ  विनियोग  की  तुलना  में

 वाणिज्य  मंत्री
 अधिमान  पंजी  का  अवपात  ६  प्रति  दात  होगा ।

 और
 सरकारी  सांख्यकि  में

 किन्तु  यदि  ऋण  पत्रों  तथा  स्थानीय  कर्जों

 जड़ी  बूटियों  के  निर्यात  के  आंकड़े  पथक
 के  रूप  में  कुल  भारतीय  विनियोग  मिला

 अभिलिखित  नहीं  किये  जाते  हें  ।  देश  से
 लिया  जाय  तो  अनुपात  लगभग  ३०

 निर्वात  की  जाने  वाली  सभी  जियों  ति  शत  होगा  ।

 तथा  की  सांख्यिकी  रखी  जाती ह

 छोवनालयों  को  कोई  प्रत्यक्ष सूचना  का  संकलन  उत्पाद
 के  मूल  के

 सम्बन्ध से  नहीं  feed  पत्तन  के  लिय  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।

 दवोधनालय  करारों  में  आश़्वासन
 दोता  हैं  जहां  से  माल  निर्यात  किया  जाता

 ह  दिये  गये  वे  केवल  परोक्ष  सहायता  तक  ही

 सीमित  हूं  तथा  उन  की  प्रतियां  सभा-पटल

 तेल  श्ञोधनालयों  में  प  जी  लगाना
 पर  रखी  गई  हें  ।  ऐसी  परोक्ष  सहायता  का

 ७९५,  थी  के०  ato  सोनिया  कया  कुल  अनुमान  तब  तक  सम्भव  नहीं

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप | अ |  करेंगे  है  जब  तक  सभी  शौचालय  पुरा  किये  न

 किः  करन  लगे  |

 क्या  यह  सच  है
 कि  भारतीय  श्री

 के
 ०  सी ०  सोनिया :  क्या  ्  देश  में

 पूंजी  विनियोजक  तेल  शोधन[लयों  की
 कुछ

 विदेशी  कमों  में  सरकार  भारतीय  पंजी

 पूंजी  में  केवल  ५  करोड़  रुपये  के  के  एक  निश्चित  अनुपात  के  लिये  आग्रह

 da  स  सकते  है  ,  करती है  ?
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 यह  किसी  भी  की  वार्ता  की श्री  के०  ato  रेड्डी  (२)  अवसर

 विद्वेष  मामले  पर  निर्भर  है  ।  तेल  शोधक  संभावनायें  और  अपेक्षित

 कारखानों  के  सम्बन्ध में  करार  का  स्वरुप  प्रकार  के  व्यक्तिओं  सहित

 की पहिले ही  प्रस्तुत  किया जा  चुका  हूँ  वार्ता  सामग्री

 लापता  |
 श्री के०  सी ०  सोनिया  :  सरकार  को

 इन  समवायों  की  व्यवस्था  में  कोई  प्रतिनिधित्व  (3)  संबंधित  जाति  के

 उत्सव  का  सालेक
 प्राप्त हैं  ?

 महत्व या  मान
 श्री  के०  सी०  रेडडी

 :  यदि  माननीय

 वहीं  वार्ता  सारे  सुनने मंत्री  का  तात्या  निदेशक  बोड़े  में  प्रतिनिधित्व  (¥)

 से  है  तो  इस  का  उत्तर  हैं  कि  सरकार  को
 वालों  को  उन  के  धार्मिक

 विश्वास  कुछ  भी

 कोई  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ets cee

 समान  रूप  से
 पसंद

 और  अन्त  में

 प्रत्येक  केंद्र  के  मूल
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कार्य  क्रम  योजना  की

 धार्मिक  वार्षिकोत्सव  आवश्यकतायें

 *७४८.  सरदार  हुक्म  fag  :  क्या  सूचना  काश्मीर

 तथा

 किः
 प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 #ig¥e,  श्री  एस०  एन०

 क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 आल  इण्डिया  रेडियो
 में  ने

 ~
 पाकिस्तान  सरकार

 मुसलमानों  तथा  ईसाइयों  के  धार्मिक

 जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य
 के

 भारतीय  संघ

 वार्षिकोत्सव ों  को  मनाने  के  लिये  कुल  कितना
 के  साथ  fata  एकीकरण  के  बारे में

 भारत

 समय  नियत  है  ;  और
 सरकार  को  कोई  विरोध-पत्र  भेजा  है  ;

 क्या  इन  वार्षिकोत्सवों  के  मनाने  और

 के  लिये  समय  के  वितरण  सम्बन्धी  कोई  यदि  विरोध  पत्र  किस

 निर्धारित नियम  हैं  ?  प्रकार का  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण मंत्री  (Sto  वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल

 केसकर )
 :  VARY,  मिनट  |  के०  श्रीमान्‌  ।

 श्रीमान्‌  ।  ऐसे  अवसरों  wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 साधारण  रूप  से  तथा  बिना  किसी

 क्लोज  सकट  टेलीविजन
 कठोरता  विशिष्ट  वार्ताओं  के  लिये  समय

 ~
 नियत  करने  म  आल  इण्डिया  रेडियो  FiQk o.  श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी :

 क्या

 कुछ  बातों  का  ध्यान रखता  है  ।  इन  बातों  सुचना  तथा  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की

 का  निम्न  बातों  से  विशेष  सम्बन्ध  होता  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे
 t—

 क्लोज़  सकी  टेलीविज़न के  बे

 (१)  सुनने  वालों  की  रुचि  aa,  जिन  का  प्रसारण  पाल  इंडिया  रेडियो  के
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 दिल्ली  से  ३१  यदि  तो  यह  समिति  कब

 PaUv  को  किया  गया  किस  aa  से

 ala
 ~  ~

 ?
 इस  के  सदस्यों

 के
 नाम  क्या

 इन  का  क्या  मूल्य  ast

 इन  यंत्रों  का  सरकार  क्या  प्रयोग
 इस  के  निर्देश-पद कया  होंगे  ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०
 क्या  टेलीविजन के  बड़े  पैमाने

 मद्य-निषेध  की  कार्याऩ्वित
 पर  प्रसारण  के  लिये  ये  यंत्र  उपयुक्त

 से

 की  जांच  कराने  के  लिए  योजना  wart  शीघ्र
 यदि  तो  इन  को  किन  स्थानों

 ही  एक  समिति  नियुक्त  करेगा
 ।

 समिति  के
 पर  लगाया  जा  रहा  है  पर  ये  कब  काम  देने

 लगेंगे ?
 प्त दस् यों  निर्देश-पदों पर  विचार  at

 रहा  है  ।

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 चीन से  व्यापार
 केसकर  :  सकिट  टेलीविजन

 जिस  का  एक  वाणिज्यिक  सार्थ  ने  are  इण्डिया  Qu,  श्री  डी०  ato  शर्मा :  क्या

 रेडियो  के  दिल्‍ली  केन्द्र  में  प्रदर्शन  किया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 अमरीका  की  रेडियो  कारपोरेशन का  बना  कृपा  करेंगे  कि  :

 gat है  ।
 क्या  शभ्राजकल  भारत  चीन  से

 कहा  जाता  है  कि  इस  यंत्र  का  किन्हीं  वाणिज्यिक  वस्तुझ्नों  का  रायात  करताਂ

 मूल्य  लगभग  १२,०००  रुपये है  ।

 यदि  तो  वे  कौन  सी  वस्तुएं आजकल  कोई  टेलीविजन यंत्र

 प्रयोग में  नहीं  है  ।  अभी  यह  कहना  कठिन  wk

 है  कि  ये  यन्त्र  प्रयोग  किये  जायेंगे  या  नहीं
 क्या  चीन  की  सरकार  ने  भारत  में

 यदि  प्रयोग  होंगे  तो  किस  प्रकार  ।  यहां  जो  यन्त्र
 ५  क  कोई  व्यापार  भ्रायुक्त  कार्यालय  खोला  है  ?

 टि दिखाया  गये  थे  वे  केवल  प्रदर्शन  के  लिए  थे  ।

 वाणिज्य  मंत्री  :
 ।

 च  |

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पूर्वार्ध
 मद्य-निषेध

 चीन  से  मुख्यतया  औषधियों

 ७५३.  श्री  मगन  लाल  बागड़ी  :  क्या

 योजना  मंत्री  ३  १९५४  को  पूछे  तथा  रेशम  के  रेशम  की  बनी

 गये  तारांकित  set  संख्या  ४७७  के  उत्तर  के  कच्ची  खालों  तथा  आतिशबाज़ी का  आयात

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  किया  गया  ।

 क्या  मद्य-निषेध की  कार्यान्वित
 नई  दिल्‍ली  में  स्थित चीनी

 दूतावास  में  वाणिज्यिक  कार्य  के  लिए

 एक  समिंति बनाने  का  परामर्शदाता है



 १२५९  लिखित  उत्तर  ६  दिसम्बर  १९५४  लिखित  उत्तर  १२६०

 सीमेन्ट  योजना  उसको  एस०  एन०

 ७५५.  एस०  Ato  सिघल  :
 क्या  कर्मचारियों के  sare  सम्बन्धी  योजना

 आयोग  की  जांच  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  भेजी बाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 गई  थी  इस  का  सम्बन्ध केवल  विकी
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  सीमेन्ट

 पर  से  नियन्त्रण हटाने  का  है  ?
 परियोजनाओं से  था  ॥

 उद्योग  उपमंत्री
 जो  सुचना  प्राप्त  हुई  वह

 विवरणात्मक थी  कौर  उस  का  अध्ययन
 कानूनगो  श्रीमान  |  जब  तक  संभरण

 हो  रहा  है  ।  इसे  सभा-पटल रखना
 स्थिति  में  सुधार  नहीं  तब  तक  नहीं

 सम्भव  नहीं  है  ।

 टीचर
 सरसों

 ७५८.  श्री  डाभी  :  वाणिज्य  *
 ७७३.  सेठ

 अचल  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  2  2eUv  को

 पूछें  गये  तारांकित संख्या  SY  के  सम्बन्ध
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  दिनांक  के  पहचान
 दिल्ली

 में

 उंचे  पैमाने  पर  सरसों  का  सट् होता
 विभिन्न  प्रकार  की  टिंचर  के  निर्यात  तथा

 ward  एवं  अन्तर्राज्यीय गति  को  नियमित  eg  ee

 करने  कोई  केन्द्रीय  विधि  बनाने  का
 विधियों  को  रोकने

 के
 लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  या  की  जाने  बाली  है  ?

 कोई  विनिश्चय  gat  शर

 वाणिज्य  मंत्री
 यदि  at,  at  विनिश्चय किस

 प्रकार का  है  ?  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  मे  व्यापार  से  कुछ

 सूचनायें मिली  हैं
 वाणिज्य  मंत्री

 तथा  प्रस्ताव पर  राज्यों  के  साथ  दिल्‍ली  राज्य
 सरकार

 से
 आरोपों

 की  जांच  करने  के  लिए  तथा  इस  मामले  में मिल  कर  विचार  हो  रहा  है  |

 यथोचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा
 कर्मचारियों  का  अभाव  गया है  ।

 श्री  नाना दास
 भाखड़ा  बाथ

 +  ठाकुर  ane  किशोर  fag

 कै
 ICY. 9  श्री  नवल  क्या  सिंचाई

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क

 क्या  योजना  आयोग  ने  विभिन्न

 मंत्रालयों  तथा  विभिन्न  उद्योगों  में  तमंचा  रियों  क्या  यह  सच  है  कि  भाखड़ा  बांध

 के  सम्बन्धी  आंकड़े  एकत्र  कर  लिये  के  निर्माण  के  कायें  की  प्रगति  arat  पड़

 in
 गयी  कौर

 यदि  तो  क्या  उपलब्ध  झ्रांकड़ों  तो  इस  के  क्या यदि

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?  कारण हें  ?
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 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 हाथी )  च्
 ।  करेंगे  कि

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भाखड़ा

 नांगल  परियोजना  के  लिये  ऋण  के  रूप  में

 दी
 गयी  राशि  पेप्सू  प्रौढ़  राजस्थान त्रिपुरा में

 आदिम  जाति  शरणार्थी  परिवार

 के  बीच  किस  प्रकार  बांटी  गयी  है
 CAA  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  पुनर्वास

 बंटवारे  का  आधार  क्या  है
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शौर

 wa  तक  त्रिपुरा  में  कितने  afer
 क्या  सम्बन्धित राज्य  सरकारों  से

 जाति  शरणार्थी  परिवारों  को  पुनर्वास  दिया

 गया  शर
 इस  बारे  में  कोई  करार  गये  हें

 ?

 ्य

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 वहां  at  कितने  ak  परिवारों
 एक  जिस  में

 अपेक्षित

 को  पुनर्वास देना  है  ?
 सुचना दी  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।

 पुनर्वास  उपमंत्री
 जे०

 के०
 :

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८०

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  भाग  लेने  वाली  सरकारों  को

 है  att  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखी  किस्तों  में  ऋण  दिया  जाता  किस्तें
 जायेंगी ।  साधारणतया उन  के  द्वारा  किये  गये  व्यय  की

 स्वर परीक्षण  समिति  प्रगति  पर  Arata होती  हैं  ।

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन
 Foto.

 श्री  डाभी  :  सुचना  तथा
 हैं  ।

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  की  विधानीय  समिति

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने

 प्रसारण  के  लिए  सिने-संगीत  के  रिकार्डों  का
 Fee  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा

 वरण  तथा  क्रय  करने  के  उद्देश्य  से
 ए  क  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 परीक्षण समिति  नियुक्त  की  शहरों  क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र

 महा  सभा  की  विधानीय  समिति  में  पाकिस्तान
 यदि  तो  समिति  के  सदस्य

 के  प्रतिनिधि  ने  gare  दिया  था  कि  शझ्राक्रमण
 कौन  कौन  हैं

 की  संयुक्त  राष्ट  की  परिभाषा  में  एक  देश

 तथा  प्रसारण  मंत्री  के  जल-प्रदाय  का  दूसरे  देश  द्वारा  रोका  जाना

 भी  सम्मिलित होना  चाहिये श्रीमान ।

 यदि  तो  कथित  प्रस्ताव  पर
 seq  उत्पन्न नहीं  होता

 उस  समिति  की  क्या  प्रतिक्रिया थी  ?

 भाखड़ा  नांगल  परियोजना  वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल

 क
 ७९१.  श्री  एस०  एन०  क्या  के ०

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  १८  2euy  इस  प्रस्ताव  पर  संयुक्त  राष्ट्र  के

 को  दिये  गये  अतारांकित  प्रशन  संख्या  १६१  शर  किसी  सदस्य  ने  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।
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 विधानीय  समिति  ने  आक्रमण  की  परिभाषा  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  द्वारा

 करने  के  को  महा  सभा  के  ग्यारहवें  सत्र  क्या  टिप्पणियां दी  गई  हैं  ?

 के
 लिए  स्थगित  कर  दिया  कौर  यह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 सभा  PERE  में  प्रायोजित  होगी  |  :  जिन  राज्यों  की

 कारों  से  इस  मामले  में  टिप्पणियां  मांगी  गई

 मोटर  गाड़ियां
 उन  में  से  तीन  सरकारों  ने  टिप्पणियां  भेज  दी  हैं

 ।

 राज्य  सरकारों  के  साथ  हुए
 श्री

 एम०
 एस०

 गुरु पाद स्वामी

 कया
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  शासकीय  पत्र  व्यवहार  की  बातें  बताना

 की  कृपा  करेंगे कि  :
 हित  के  अनुकूल  नहीं  होगा

 ।

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में
 कोई  योजना

 नटर-गाड़ियों  की  मांग  में  कमी  हो  गयी  *Coo.
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त

 :
 क्या

 सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 करेंगे  कि  :
 और

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  तैयार
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्यां

 की  गई  कोई  योजना  सरकार  को  प्रस्तुत
 कार्यवाही की  है  या  करेगी  ?

 हो  चुकी

 तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :  पिछले  वर्षों  में  मांग  में

 यदि  तो  इस  पर  aq  से

 कितना व्यय
 कमी  होती  रही  है  ।

 च्  कारणों  के  साथ  साथ
 कब  काम  होने  की  आशा

 इस  योजना  द्वारा  कितने  क्षेत्र  को
 मोटर  गाड़ियों  के  अधिक  सड़क  परिवहन

 लाभ
 पर  वर्तमान  मोटरों  के  योग्य

 गत  पांच  वर्षों  में  इन  क्षेत्रों  में
 पर्याप्त  सड़कों  का  अभाव  उल्लेखनीय  हैं  ।

 बाढ़  के  कारण  कितनी  हानि
 मोटरगाड़ियों के  मूल्यों  को  गिराने

 हुई  है
 ?

 की  दृष्टि  से  सरकार  ने  पहले  ही  आयात-शुल्क
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (att

 में  कमी  कर  दी  है
 और

 दे  में  बनाई  जाने  वाली

 गाड़ियों  की  किस्म  एवं  नाम  की  संख्या  सीमित

 :  योजना  आयोग  के  नाम
 भेजा

 गया  राज्य  सरकार  की  प्रस्थापना  सम्बन्धी कर
 दी  है

 ।
 यह  wet  श्राजंकल  विचाराधीन  है

 पत्र  wat  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 लगभग २३  करोड़  रुपये  |

 पटसन  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  जब  PeUy  के  समीप  परियोजना के

 *७९९.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  क्या  प्रा
 Ss

 a
 ७५७ च

 तब  शुद्ध

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मालूम  होंगे  ।

 करेंगे कि  :  राज्य  सरकार  QEUE—VY  में

 क्या  राज्य  सरकारों ने  पटसन  जांच  कार्यारंभ  करना  चाहती  यदि  योजना  को

 आयोग  १९४५४  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में

 अपनी  टिप्पणियां  प्रस्तुत  कर  दी  भ्र  की  बात  मान  ली  गई  ।
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 लगभग
 ८

 लाख  एकड़  भूमि  की  समावृत्त  क्षेत्रों  विनिमय

 सिचाई  होगी  लगभग  ३९०  वर्ग  मील  *८०२.  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी :  क्या

 भूमि  का  बाढ़  से  बचाव  होगा  ।
 प्रधान  मंत्री  २४  फरवरी  १९४५४  को  गये

 राज्य  सरकारें  वार्षिक  हानि  के
 तारांकित set  संख्या  ३४८  के  सम्बन्ध में

 ठीक  ates  बताने  में  असमर्थ  हें  ।  प्रायः  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पाकिस्तान

 हानि हो  जाती  है  ।  कारों में  दोनों  देशों  के  बीच  समावृत्त क्षेत्रों  के

 विनिमय  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  में  कोई
 मूल  रसायन

 समझौता हो  गया  है  ;  श्र
 * Co,  श्री  वी०  पी०  नायर  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की
 यदि  तो  इस  समझौते  के

 करेंगे  कि  :  भ्रनुसार  कब  कार्यवाही होगी  ?

 क्या  सरकार  ने  उन  मूल  रसायनों

 उपमंत्री  (att  अनिल

 के०  :  तथा  wa  बिहार
 की  सूची  तैयार  कर  ली  जो  श्रागामी  तीन

 और  पूर्वी  बंगाल  के  समावृत्त  क्षेत्रों  के  प्रस्थापित
 वर्षों  के  अंतगर्त  भारत  में  तैयार  किये  जाने

 हैं  श्र  यदि  तो  वे  क्या  कौर
 विनिमय  के  सम्बन्ध  में  भारत  तथा  पाकिस्तान

 के  बीच  अभी  अन्तिम  रूप  में  कोई  समझौता

 2Uc  से  ले  कर  ae  तक  कितने  नहीं  हुमा  है
 ।

 ने  मूल  रसायन  तैयार  करने  वाले  एकक
 सीमावर्ती  घटना

 स्थापित  करने  की  अनुमति  पाने  के  लिये  प्रार्थना

 की  है  और  उन  में  से  कितने  सार्थों  ने  उत्पादन  f  श्री
 गिडवानी

 : *
 603,

 श्री  बहादुर  सिंह  :
 कर  दिया  है  ?

 वाणिज्य  उद्योग  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :
 :  सरकार  ने  प्राथमिकताओं

 के  आधार  पर  एक  सूची  बनाई  है  ।  परन्तु  यह  सच  है  कि  अक्तूबर

 कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  कोई  निश्चित
 १९५४  द्वितीय  सप्ताह  में  पाकिस्तान  पुलिस

 द्वारा  एक  पुलिस  अधिकारी are  बीस  भारतीय
 समयावधि  नियत  की  गई  है  ।  इन  में  अधिक

 महत्वपूर्ण रसायन  ये  हैं
 :  गंधक का

 ग्रामीण  पकड़  लिये  गये  थे  भर  लाहौर जेल  में

 अमोनियम  सोडा  कास्टिक  बन्द  कर  दिये  गये  और

 क्लोरीन श्रौर उस के उत्पाद ॥ उस  के  उत्पाद  ॥
 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 उद्योग  तथा  विनियमन )

 अधिनियम केवल  मई  १९४५२  में  ही  लागू  वैदेशिक-कार्य  उपयंत्री  अनिल

 था  ।  उस  के  उपरांत  २०  ने  के०
 तथा

 पाकिस्तान  सीमावर्ती  पुलिस  ने  भारतीय  सीमा
 '

 पूर्ण  मूल  रसायनों  को  तैयार  करने  की  अनुमति
 '

 पाने  के  लिये  प्रार्थना  की  है  ।  इन  में  से  १७  सार्थों
 ™  च १५

 में  रावी  नदी  में  स्थित  पट्टी  )  में

 को
 लाइसेंस  देने  के  लिये  उपयुक्त  समझा  गया  कार  प्रवेश  किया  १२  Feay

 और एक  ai  न  उत्पादन  कर

 ५
 को  २१

 भारतीय  ग्रामीणों
 को

 पकड़  लिया

 feat है  ।  जिन में  पंजाब  (१)  सशस्त्र  पुलिस  का  एक
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 ge  कांस्टेबल भी  जो  जंगली  को  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 मारने  के  लिये.गट्टी  में  गया  उस  क्षेत्र  कानूनगो
 )  :

 तथा तथा  (a)  हाल  ही

 में  फसलों  को  नष्ट  करते  रहते  थे  ।  वे  १  में  दिये  गय  लाइसेंस  का  उल्लेख  किया  गया

 बर  को  छोड़  दिये  गये  थे  ।  तो  इस  का  उत्तर  सकारात्मक  है  ।

 (7)  दोनों  ।

 इस  ard  की  पूजी
 Keo  श्री  एस०  एन०  क्या

 ४५०  लाख  रुपये  है  are  निर्गमित  पूंजी  २५  लाख

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रुपये  है  ।  खेद  है  कि  आंकिक  एकत्रीकरण

 करेंगे कि  :
 भ्र धि नियम  के  ava  अ्रधिष्ठापित क्षमता

 क्या
 जफना  तम्बाकू  के  रायात  सम्बन्धी  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती

 ।

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर

 यह  संयंत्र  अक्तूबर  १९५६
 तक

 सरकार  ने  विचार  किया
 अर

 कार्य  प्रारम्भ  कर  ऐसी  की

 )  यदि  तो
 इस

 मामले
 में

 क्या  जाती है  ।

 निर्णय  किया  गया  है  ?

 कैटालिस्ट
 )

 वाणिज्य  मंत्री
 *८०६.  श्री  के ०  Ato  सोनिया :

 क्या

 श्रीमान  ।

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ
 :

 set  उत्पन्न नहीं  होत

 सितम्बर
 PeyUy wl Fale TH की  समाप्ति  तक

 पिस्टन  के  छल्ले  चालू  ay  में में  सुन्दरी  में  कितनी  मात्रा  में

 TUNG an Herlearee  तैयार  ae

 o&  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा
 कितने  मूल्य  का

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 उक्त  समय  के  श्रन्तगंत  फैक्टरी
 की  कृपा  करेंगे कि

 द्वारा  कितनी  लागत  के  कैटालिस्ट  का  उपयोग

 क्या  भारत  में  पिस्टन  के  छल्ले  किया  कौर

 बनाने  के  लिये  सरकार  ने  किसी  सारे  को

 लाइसेंस  दिया  है  इस  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  इस  दिशा  में
 क्या  भारतीय  सारे  के  साथ

 किसी  विदेशी  सीटें  का  भी  साझा  होगा
 फैक्टरी  कब  तक  स्वावलम्बी हो

 जायेगी  !
 यदि  तो  क्या  विदेशी  art

 केवल  दिल्ली  सहयोग  ही  देगा  अथवा  कुछ
 उत्पादन  मंत्री

 के
 ०

 सी  ०
 :

 R54, 45%  पौंड  कारबन  मोनॉक्साइड पंजी  भी

 इस  परियोजना पर  सरन मानत
 परिवर्तन  जिंस  का  मलय  2,32,  SVR:

 कितनी  पूंजी  लगेगी  कौर  संयंत्र  की  रुपये है  ।

 ष्ठापित  क्षमता  क्या  ६३,८९९  रुपये  ।

 (=)  यह
 संयंत्र  अपना  कार्य  कब

 इस  केटालिस्ट के  मामले  में

 आरम्भ  करेगा  ?
 सुन्दरी  पहले  ही  स्वावलम्बी है  ।
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 aaa  में  भारतीय  राजदूतावास  जिला  पश्चिमी  दिनाजपुर

 ७.  रामबाग बाग
 0.0

 *Zolg
 श्री  एस०  सी०  क्या

 पै
 हुगली

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 प  ह

 क्या  विदेशों  a  विविध  भारतीय  कु
 पी

 20  बोलकर  बिराम
 राज दूतावासों  में  नियुक्त  सभी  प्रभारी

 दूत
 भर

 उन  के  सचिव  उस  स्थान  की
 PEUY—YY  के  लिये  ait  तक  कोई

 भाषा  जानते  जहां  वे  frase  किये  जाते  हैं  ;
 सामुदायिक  परियोजना  खंड  आवंटित  नहीं

 यदि  तो  क्या  उन  के  लिये  किये  गये  १९४५५ के  आरम्भ म एसा करन में  एसा  करने
 थानीय  भाषा  सीखने  के  लिये  कोई  कालावधि  का  विचार है

 निश्चित की  गई  श्र

 किन  किन  राजदूतावासों  के  लिए  भरतीय  बाल  कल्याण  परिषद

 हमें  द्वि भाषियों  की  भ्रावस्यकता  नहीं है
 ?

 वेदेदिक-काय  उपमंत्री  अनिल  के
 ०

 KRY  श्री  संगण्णा  क्या  योजना  मंत्री

 यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि
 चन्दा  जी  यह  आवश्यक नहीं  है  ।

 जी  नहीं
 क्या  भारतीय  कल्याण

 जिन  में  हमारे  दूतावासों  में  परिषद्‌  द्वारा  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए

 द्वि भाषियों  की  श्रावइ्यकता  नहीं  उन  की  बच्चों  की  दशा  का  सर्वेक्षण  करने  की  कोई

 सुची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  योजना  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  कौर

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €2]
 यदि  तो  यह  योजना

 परिश्रमी  बंगाल  में  सामुदायिक  परियोजनाएं  कार्यान्वित की  गई  भ्र  यदि  तो  उस  का

 GUS,  श्री  एन०  बनी  चोरों  :  क्या  क्या  परिणाम निकला  है  ?

 योजना  मंत्री  पश्चिमी  बंगाल  में  PEYY—UY

 के  अ्रन्तगत  अरब  तक  स्थापित  fea  गये  नवीन
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 तथा  सामान्य  स्वरूप  वाली  एक
 सामुदायिक  परियोजनाओं  कौर  राष्टीय

 विस्तार  खण्डों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 योजना  का  प्रारूप  हाल  ही  में  प्राप्त

 परन्तु  क्योंकि  यह  एक  नवीन  विषय योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 इसलिये  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  किसी PEYS—YY  के  लिये  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 को  दस  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड  आवंटित
 एक  राज्य  में  एक  अ्रम्रिम  योजना  का  प्रयोग

 किया  जायें  ।  भ्रमरी  योजना  सम्बन्धी निश्चित
 क्यें  गये  थे

 ।
 यें  विस्तार  खण्ड  २  अक्तूबर

 प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।
 १९५४  को  आरम्भ  हुए  और  निम्न  क्षेत्रों

 में  स्थापित हैँ
 :--  लोक-विद्युत  उपक्रमों  दारा  विद्युत  का  उत्पादन

 मालदा १.  tout
 0.0 2.0  2.0  ५५६.  सरदार  हुक्म  सिह  :  नया  सिचाई

 २.  हरि

 ३.  खर्बा
 शै  जै  तथा  विद्युत

 मंत्री
 मई  से  भ्रक्तूबर  १९४५४  तक

 के  मासों  में  देश  के  लोक  विद्युत  उपक्रमों  द्वारा | 2

 पश्चिमी  दिनाजपुर
 2.0  जी

 पचत  की  कुल  मात्रा  बताने  की
 ५.  हेमताबाद

 541  1..  S.  Deb 3.
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 सिचाई  तथा  fara  उपमंत्री  बुनकर  सहकारी  संस्थाओं  को

 अंश-पूंजी  wit  कमेंवाहक  पूंजी  दोनों  के  लिए
 :  निम्न  लिखित  जानकारी  दी  जाती

 है

 ऋण  दिये  जाते  हैं  ।

 मास  aq  उत्पादन  नदी  घाटी  परियोजनाओं  में  विदेशी  fasta

 Que  श्री  डी०  Ato  दार्मा  :  कया
 मई  9euv  ६३,१४  लाख  के

 ०
 डब्ल्यू  Uz

 ०

 जन ६  १९५४  ६२,५२३  लाख  केडब्ल्यूएम ०
 सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 जुलाई  १९५४  ६९३,१३  लाख  के  डब्ल्यू एच ०

 प्राप्त  ae O3  ६३,२८  लाख
 के  डब्ल्यू एच ०  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  के

 अधीन  नदी  घाटी  परियोजनाओं में  प्रवीण सितम्बर  eae  ६२,५०  लाख  के
 ०

 डब्ल्यू  ०एच
 ०

 ~—— भ्रक्तूबर  ~~ R4y
 ६ ३े,9€  लाख

 के  डब्ल्यू एच ०
 —_——

 मैकैनिक ों  atc  फ़ोरमैनों  के  रूप

 में  काम  करने  वाले  विदेशी  विशेषज्ञों  की

 —
 2,195, 82  लाख  के

 ०
 डब्ल्यू

 ०
 एच

 ०

 संख्या  कितनी  तथा

 पंजाब  को  अनुदान  क्या  कोई  भारतीय  भी  इस

 कया 4a,  श्री  डी०  ato  शर्मा
 कार्य  के  लिए  प्रशिक्षित  किये  गये  हें  ताकि  वे

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  उन  का  कार्य  संभाल  सकें  ?

 करेंगे  कि
 सिचाई  विद्युत॒  उपमंत्री

 PEYZ—-YVY  में  अ्रखिल  भारतीय
 :  ४१.

 हथकरघा  बोझ  द्वारा  पंजाब  को  दिये  गये  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 अनुदान  की  कुल  राशि  कितनी  भारतीयों को  उन  विशेषज्ञों के  साथ  लगाया

 इसे  खर्च  करने  का  कौन  सा  उपाय  हुआ  है
 |

 सोचा गया  विस्थापित  विद्याथियों  को  वित्तीय  सहायता

 क्या  बुनकरों
 को

 सस्ता  सूत  देने
 ५५९,  श्री  डो०  सी०  फार्मा  क्या

 की  कोई  योजना  तथा

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  मंदी  की  अवस्था  में  बुनकरों
 व्या  पंजाब  में  विस्थापित  fae

 को
 कोई  ऋण  अथवा  उन  के  कपड़े  के  लिये

 अग्रिम  घन  दे  कर  उन  की  सहायता  करने  की

 थियों को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ay;

 यदि  तो  REYE—Yo  से कोई  योजना है  ?
 ३०  PEYv  तक  के  प्रत्येक  वर्ष  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  टी ०  कितनी  कितनी  राशि  झ्रावंटित  की  गई

 कृष्ण
 :  तथा  एक  तथा

 विवरण  संलग्न  है  ।  देखिये  परिशिष्ट  ३,  पंजाब  में  १९४८  से
 अनुबंध  संख्या  ८२]

 १९४५४  तक  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड  पुनर्वास  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्चें  की

 की  योजनायें  के  शभ्रन्तर्गत  सहकारी  dears  गयी  थी ?

 द्वारा  इस  प्रकार  के  सुत  के  संभरण  की  व्यवस्था  पुनर्वास  उपमंत्री
 जब  के०  भोंसले )

 :

 जी  a  |
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 प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  भ्रावंटित  ३०  १९६५४  तक  पंजाब

 में  दी  गई  प्रतिकर की  राशि  निम्न  लिखित

 है
 a

 वित्तीय
 ष  कण

 रुपयों  में

 श  €  a SE—Yo  ३३,००,०००

 FEYo—Y
 कुछ  नहीं

 भगतान “  £  2,42,  00  रुपये

 १९५१-५२  कुछ  नहीं  (२)  सम्पत्ति

 PEXR—¥Q  कुछ  नहीं  कतरण  के  रूप  में  किया

 VE, FE, RFR  रुपये
 १९५३-४५  कुछ  नहीं

 गया  भुगतान

 FEY UY  (३)  लोक
 देनगियों  के

 (३०  नवम्बर  समायोजन के  रूप  में

 ae Os  किया  गया  भुगतान  VV, 8,198  रुपये

 eee  निकला  कला  बाना  कच

 योग
 ३३,००,०००

 योग  2, 24,8  २,२५८  रुपये

 अनुदान  रुपयों
 मे  योग  |

 न  रुपयों
 में ध

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 2X3, 000  ५  २,४३,०००.  KER  श्री  Sto  alo  फार्मा  कया  योजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १८,६  ३,६००  १८,६६३,  400

 Q5,00,000  25,090,000  क्या  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना

 2G,00,000  २८,०  ०,०००
 के  भ्रन्तर्गत  पंजाब  में  नहरों  कौर  रेलवे  लाइनों

 के  भ्र ति रिक्त अरन्य  कार्यों  के  निर्माण के  लिए
 25,900,000  25,900,000

 राज्य
 सरकार  से  कोई  यह  सुझाव  प्राप्त

 85, RY¥,000  I5,VX¥,o00
 हुए

 तथा
 क  er

 योग  यदि  तो  उन
 का

 ब्योरा

 राशि
 %,%0,88,%  क्  8,93,  82%,  G00

 ——
 क्या है  ?

 १८,१९,२  2,202  रुपये  ।  योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 हां  ।
 विस्थापित  लोगों  को  प्रतिकर

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 ५६०,  श्री  डी०  सो०  क्या  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  |,  अनुबन्ध

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 संख्या  ८  ३]

 ३०  १९४५४  तक  पंजाब

 अणु  atte  आयोग

 में  कुल  कितने  विस्थापित  लोगों  को  प्रतिकर

 ५६२.  कुर  लक्ष्मण  सिह  चालक  :  क्या
 दिया जा  चुका  तथा

 प्रधान  मंत्री  अणु  शाक्ति  के  अधीन  काम

 इस  तिथि  तक  दिये  गये  प्रतिकर
 करने  वाले  वैज्ञानिकों  तथा  विशेषज्ञों की  संख्या

 की  कुल  राशि  कितनी है  ?  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री
 जे०

 के ०  भोंसले  )  :  प्रधान  मंत्रो  बेशक-कार्य  एवं

 २३  ३  ।
 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )

 :  लगभग
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 २७०  वैज्ञानिक  शिल्पी  कर्मचारी  सहायता  दी  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  के

 afar  विभाग  के  अधीन  काम  करते  ह  ।  उद्योगों  के  विकास  की  विशेष  योजनायें  को

 कार्यान्वित  करने  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों इन  के  लगभग २००  वैज्ञानिक

 तथा  शिल्पी  कर्मचारी  विश्वविद्यालयों are  की  वित्तीय  सहायता  के  द्वारा  अ्नुपूति  करती  है  ।

 गवेषणा  में  इस  विभाग  की  वित्त  सभी  राज्य

 सहायता  से  चाल  गवेषणा  परियोजना ग्र ों में

 काम  कर  रहे  हैं  ।
 कुटीर  उद्योगों  तथा  छोटे  स्तर

 के  उद्योगों  के  विकास  की  योजनाओं  को

 मद्रणालप  कार्यान्वित  करने  के  लिए  श्रनदानों  और  ऋणों

 ५६३.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक  :  क्या  के  रूप  में  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  देश  के  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  द्वारा  शिल्पी

 ऐसे  मुद्रणालयों  की  संख्या  बताने  की  कृपा  हायता  भी  दी  जाती  है  ।

 जो  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  सिगरेट  तथा  तम्बाकू

 द्वारा  नियंत्रित  हें
 ?

 ५६५,  श्री  सी ०  आर०  चौधरी

 fa  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 स्वयं  fag) :  इन  की  संख्या  ३९  कृपा  करेंगे  कि

 जिन  में
 से  €  श्रीवास तथा  संभरण  १९५३-५४  TAT

 मंत्रालय के  एस०  एण्ड  पी०  विभाग के  नियंत्रण
 विद्यमान  वित्तीय  वर्ष  के  पूर्वाध  में  wafer  से

 में  हैं  ।
 पाईप  तथा  चरट  तम्बाकू  की  कितनी

 छोटे  समान  के  उद्योग  मात्रा  आयात  की  गई  ;  तथा

 पुच  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  SeYs—U  के  वर्ष  में  अमेरिका

 तथा  ब्रिटेन  से  arara  की  गई  सिगरेट  का
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  रुपयों  में  मलय  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी  ०  टी
 ०

 क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  को  कहा  है  कि  वे  स्थानीय  कृष्णमाचारी )  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों तथा  कुटीर  उद्योगों को

 प्रोत्साहन  देवें  अमेरिका  90,000  रुपय

 ब्रिटेन  23,\9%,000  रुपय
 यदि  तो  ऐसे  कौन  कौन  से

 राज्य  हैं  जहां  पर  विभिन्न  प्रकार  के  छोट  पैमाने  प्रलेख  चित्र  तथा  समाचार  चित्र

 के  उद्योग तथा  कुटीर  उद्योग  पहले  ही  प्रारम्भ
 ५६६,  श्री  Fto  बी०  विट्ठल  राव  :

 क्या

 कर  दिये गय
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रलेख  चित्रों  तथा

 भारत  सरकार  द्वारा  उन  उद्योगों  समाचार  चित्रों  के  प्रदत्त  के  लिए  विदेशों  में

 को  किस  प्रकार
 की

 सहायता  दी  गई  है
 ?

 चने  गये  वितरण  करने  वाले  झ्र भि करणों  के

 तथा  उन  के  साथ  सम्पन्न  करार  के वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०  टी ०

 कृष्ण  माचा  केन्द्रीय  सरकार  तथा  निबन्ध तन  बताने  को  कृपा  करेंगे  ?

 राज्य  सरकारों  दोनों  की  ही  यही  नीति  है  कि  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  तथा  कुटीर  उद्योगों  को
 :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
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 जाता है  ।  परिशिष्ट  श्रतुबन्ध  grata  उपमंत्री  थ्री  लें  के
 ०

 भोंसले  )  :

 जी  नहीं  ।  ऐसी  जांच  का  कोई  कारण संख्या  C4]

 नहीं  '  था  ।
 छोटी  कार

 एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  द्वारा
 ५६७.  श्री  नाना दास  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  गे  कि
 उचित  जांच  किये  जाने  के  बाद  कुछ  हरिजनों

 ी
 आवंटन  te  कर  दिये  गये  थे  नौ  ये  भूमि

 क्या  सरकार  ने  भारत  म  छाट
 के  टुकड़े  उन  विस्थापित  व्यक्तियों

 क गे  जिन  के

 कारें  बनाने  के  किसी  कार्यक्रम  को  भअ्रनमोदित
 लि  नन  दिय  गये थे

 किया

 यदि  तो  ऐसे  निर्माण  समवायों  gear

 के  नाम  क्या  उन  की  पूंजी  का  ढांचा  किस
 4&8.  श्री  धूपिया :  वाणिज्य  तथा

 का  कौर  क्या  a  अ्रथवा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारतीय  संयुक्त  समवाय

 कौर  PEYZ—U¥
 '  उन  की  उत्पादन  क्षमता

 के..वर्षों  में  भारत  में  कितनी  यां  बनाई
 कौर

 श्र

 उन्हें उन्हें  किन  शर्तों  के  wilt  इन
 नक

 कारों  को  बनाने  की  अनुमति
 दी  गई  है  !  \  )  इस  अवधि  कितनी  सुइयां

 ata  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Zto  Zo

 कृष्णमाचारी  )  जी  हां  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  दी ०  टी  ०

 कृष्णमाचारी )
 भ्रपेक्षित  जानकारी

 eK R- ———-—
 48 1  एक  विवर्ण संलग्न  परिशिष्ट

 लि

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८६]  ग्रामोफोन  की  सूइयां  ३०८०  लाख  ७४०  लाख

 बुनने  की  सुइयां  शून्य  लगभग
 फर्मों

 को
 दिया  गया  है  कि

 Ys  २,००० वे  झपना  उत्पादन  निर्माण  कार्यक्रमों  के  अनसार

 बनाया रख  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 tite  इन चीज़ों  के  निर्यात  के  आंकडे  सरकारी
 गंगानगर  ज़िले  में  ala  आवंटित

 प्रकाशनों  में  अलग  नहीं  लिखें  जाते  |

 UEd  श्री  भीखाभाई  :.
 क्या  पुनर्वास

 राजकीय  उपक्रम मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  के  गंगानगर  जिले  श्री  टी०  Fo  चौधरी  क्या

 में  कमी  के  odes  के  रह  किये  जाने  के  मामले  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 में  सरकार  ने  हाल  में  कोई  जांच  की  कौर

 क्या  यह  सत्य  है  कि  ४५  शहरों  ६

 क्या  यह  सत्य  है
 कि

 हरिजनों  १९४५४  को  नई  में  राजकीय

 को  जिन्हें  पहले  भूमि  मिली  हुई  इस  से  उपक्रमों के  महा प्रबन्धकों  कौर  प्रबन्ध  संचालकों

 वंचित  कर  य  पन
 2  गैर-हरिजनों  को  दे

 का
 जो

 सम्मेलन  उस  में  केन्द्रीय

 दी  गई  सरकार  के  ऐसे  उपक्रमों  में  श्रमिकों



 १२७९  लिखित  उत्तर  ६  दिसम्बर  १९५४  लिखित  उत्तर NTAT  १२८०

 शर  प्रबन्धकों  के  पारस्परिक  सम्बन्धों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  राजकीय  उपक्रमों

 भी  चर्चा  की  गई  में  रजिस्टर  कार्मिक  संघों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 क्या  उन  सरकारी कोयला  खानों

 के  प्रबन्धकों  जो  कि  हाल  में  केन्द्रीय  सरकार
 उत्पादन  मंत्री  के०  ato

 :

 के  नियन्त्रण  में  भाई  प्रतिनिधि  इस  सम्मेलन  यह  जानकारी  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  कौर

 में  सम्मिलित  श्र  यथासंभव  शीघ्र  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इन  उपक्रमों  स्थानीय  निर्माण  कार्प  क्रम
 के  श्रम  संघों  या  कर्मचारी  संघों  की  राय  पर

 विचार किया  गया  था  ?  492.0  मुल्ला  अब्दुल्ला भाई  :  क्या

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  :

 जी  हां
 ।

 से  सम्बन्ध  श्र  PeYR—U¥  में  मध्य  प्रदेश  के

 पर्याप्त  सुविधाओं  का  दिया
 ४

 प्रौढ़  लिए  स्थानीय  निर्माण  कार्यक्रमों  के  निमित्त
 ५  १९४५४  उत्पादन  मंत्रालय  के

 अ्रधीन  राजकीय  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  संचालकों

 कितनी  राशि  की  मंजूरी दी

 तथा  महा प्रबन्धकों के  सम्मेलन  में  चर्चा  का  केन्द्र  द्वारा  भ्रनुमोदन  के  लिए

 एक  विषय था
 राज्य  सरकार  ने  कौन  कौन  सी  योजनाएं

 प्रस्तुत की
 तथा  सम्मेलन  को  बुलाने

 इन  का  अ्रनुमानित  व्यय  क्या का  मुख्य  उद्देश्य  यह  था  कि  कम्पनी  के  ढंग

 पर  चलायें  जाने  वाले  विभिन्न  उपक्रमों  के

 प्रभारी  अधिकारियों के  विचारों  ale  भ्रनुभवों

 किन  किन  योजनाओं  को

 का  झ्रादान  प्रदान  किया जा  ताकि  गत
 मोहित  किया  गया  कौर

 दो  वर्षों  में  उन्हें  जिन  सदस्यों का  सामना  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितना

 करना  पड़ा  उन  को  भ्रच्छी  प्रकार  समझा  रुपया  प्रभावित  किया  गया  है  ?

 जा  सके  ।  चूंकि  इस  में  कोई  निर्णय  किये  जाने

 की  नहीं  राज्यों  की
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  e

 खानों के  प्रबन्धकों  के  किसी  प्रतिनिधि को  PEYR—UV  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को

 आमंत्रित  करने  या  श्रम  संघों  या  कर्मचारी  आवंटित  राशि  2¥°&o  लाख  रुपये  जिस

 संघों  के  विचार  प्राप्त  करने  का  कोई  get  में  से  ove  लाख  रुपये  उन  को  वस्तुतः  दिये

 नहीं  उठा  ।  गये थे  ।

 राजकीय  उपक्रम
 ate  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  राज्य  के  स्थानीय  कार्य  क्रम

 R192  श्री  टो०  Fo  चौधरी  :  क्या
 को  प्रबवमोदन च्  के  लिए  केन्द्र  के  पास  नहीं  भेजना

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पड़ता ।  केन्द्र  को  केवल  स्वयं  राज्य  सरका  रों
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 दवारा  अनुमोदित  निर्माण  कार्य  पर  व्यय  के  कुल  ६
 '

 ४८
 लाख  का  व्यय  बताया

 संक्षिप्त  तिमाही  विवरण  प्राप्त  होते  हैं
 ।

 गया
 जो

 कि  निम्न  प्रकार

 चालू  .  निर्माण  कार्य पूरा  किया  गया  निर्माण  कायें

 घणी  निर्माण  कुल  व्यय  प्रयोग  निर्माण  ३१-३-५४.  टिप्पणी

 की  किया  गया  संख्या

 संख्या  कुल  केन्द्रीय  लागत  बतलाया

 )  गया
 अनुदान

 व्यय

 कि  ि

 |  4  दे  प  द  1८  ट

 १  जल  संभरण  Yo  १५०  2,019  २४  8, 44,243  ४१,०
 ४११.

 *  प्रयोग

 किया  गयां

 २  कृषि  में  सुधार  g  2,000  २,०००*  केन्द्रीय

 अनुदान

 ३  सफाई  व्यवस्था  अभी

 wv  १०,८०० में  सुधार  C2, 90%  बतलाया
 नहीं

 पुल  आदि  ७  १४,२२५  ByROO  २७  ३,२१८,  रे  ६३,८९४  गया

 ५  अस्पताल

 आ  ४३  %,89,382  ९५,८३७  CH  ६,००,५२९  २६८६२  १

 द  ५५,८००  2E,2C0* ज
 अन्य

 योजनाएं
 es  थणणणणण

 योग  ९०  KCB  2,204 22  49.0  2 8,83, Rg  Vo 0,030

 के  लिए  अणु  योजना  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  ।

 KO?  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :  अणुशक्ति  के  शान्ति  के  लिये  ca  के  लिये

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  विषय  में  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  की  पहलों  समिति  में  वादविवाद
 क्या  भारत  ने  राष्ट्रपति

 हावर  की  के  लिये  अग  योजना  के  हुआ  उस  के  दौरान  में  हमारे  प्रतिनिधि

 जो  ato  Fo  कृष्णा मे नत  ने  कहा  था  कि

 लिये
 बहुत  सा  यूरेनियम  देने  का  प्रस्ताव  किया

 अन्तराष्ट्रीय  सहयोग  के  लिपे  समझौते  हो

 जाने  की  अवस्था  में  भारत  अरन राष्ट्रीय  एजेंसी
 क्या  सरकार  को  कोई  आश्वासन

 को  कछ  खनिज  पदार्थ  दे  सकेगा  |

 दिया  गया  है  कि  इसे  विनादाकारी  sea

 बनाने  के  लिये  प्रयोग  नहीं  किया  और  सीमान्त  घटना

 कितना  यूरेनियम  देते  का  विचार  ५७४.  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :
 a

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 प्रधान  बेदेशिक-काय  अमृतसर  जिले  के  घड़िया  पुलिस

 एवं  रक्षा  मंत्रो  नाल  :  सकल  में  रोड़ा वाला  ग्राम  में  हाल  में  भारतीय

 से  .  3'  रिका  को  यूरेनियम  सीमान्त  पुलिस  को  किन  परिस्थितियों  में
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 एक  पाकिस्तानी  आक्रमणकारी  पर  गोली  उपाहार-गृह  चलाने  वाले  भारतीय  राजदूतावास

 चलानी  पड़ी  थी  ;  और
 ACh  श्री  जी०  एल०  चौधरी :  क्या

 भारतीय  भूमि  पर  भारतीय  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तरीकों  के  विरुद्ध  इन  आतंक  हमलों
 को  रोकते  उन  भारतीय

 राजदूत  वासों
 के

 के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  हें  ?  नाम  क्या  द  जो  कि  इस  समय  उपाहार-गु  ह

 चढ़ा  रहे  और
 प्रधान

 मंत्रो  वेंदेशिक-का्य॑  एवं

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 उन  स्थापित  किये  जाने

 राज्य  सरकार  से  जानकारी  मांगी  के
 समय  से  कितना  लाभ  हुआ

 ?

 गई  है  और  प्राप्त  होने  पर  पटल  पर  रख  प्रधान  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  एवं

 दी  जायेगी  ।  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 भारतीय  लन्दन  |
 wa  ऐसी  घटनाओं  की  ओर

 भारत  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  जाता  हे
 यह  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।
 तो  ag  पाकिस्तान  सरकार  से  जोरदार  परिशिष्ट  ३,

 अ्रनुबन्ध  संख्या  ८७]  | विरोध  प्रकट  करती  हैं  और  प्रार्थना  करती

 है  कि  वह  उचित  प्राधिकारियों  को  इस  प्रकार  आयात  और  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य

 के  हमले  बन्द  करने  के  निर्देश  दे  और  नियन्त्रक  का  कार्यालय

 उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  दंड  दे  ।  भारत  G19.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  वाणिज्य

 सरकार  भारतीयों  जान  और  माल  की
 तथा  उद्योग

 मंत्री  यह  बतन  की  कृपा  करेंगे  किः

 रक्षा  के  लिये  भी  पर्याप्त  पग  उठा  रही  है
 ।

 आयात  और  निर्यात  के  संयुक्त

 मुख्य  नियन्त्रक  के  कार्यालय  कलकत्ता  में

 अस्पृश्यता  को  प्र
 करना

 अर्से-स्थायी  और  अस्थायी  कामना  रियों

 Gig  सत्यवादी :  क्यो  सुचना
 की  संख्या  क्या  है  ;

 तथा  प्रसारण  मंत्री  २६  अप्रेल  ,  १९५४  उन  में  से  कितनों  को  फालतू

 a
 को  पूछ  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  २०३८  समझा  जाता  2  }  और

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  कृपा  क्या  फालतू  समझे  जाने  वाले

 करेंगे  कि  १९५३  में  अस्पृश्यता  को  दूर  करने  erat  में  कोई  गजेटेड  अकी सर  भी
 ्य

 के  सम्बन्ध  में
 आकाशवाणी  के  विभिन्न  a  ?

 स्टेशनों  ने  जो  वार्यक्रंग  अपनाये  उनका
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्रो  ato

 व्योरा  क्या  हैं
 ?

 टी
 ०  कृष्णमाचारी  )  :  एक  विवरण

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  संगठन  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 :  यह  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  संख्या  ८८]  ।

 रही  है  और  यथा  समय  पटल  पर  रख  दी
 कर्मचारीवर्ग  की

 जायेगी  ।  स्थिति  पर  विचार  किया  जा  रहा

 तला oe
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 नीतियों का  समर्थन  करते  कौर  इस
 श्री  गिरजा  शंकर  बाजपेयी  का

 निधन

 कारण उन  के  प्रति  हमारे  मन  में
 कुछ  ए

 था
 ।

 किन्तु  बाद  में
 जब

 हम  उन के  निकट

 अध्यक्ष  महोदय  सदन  को  ज्ञात है  संपर्क
 म

 भराये
 तो

 हमें  कौर  हमारे  सहयोग

 fe  बम्बई  के  राज्यपाल  श्री  गिरजा  देखकर  fray  को  उन  की  विशिष्ट  योग्यता  ak

 बाजपेयी  का  कल  निधन  हो  गया  है  ।  वह  १२  सच्चाई  का  परिचय  मिला  ।  वह  उस  प्रकार

 १९२७  से  २४  PERS  तक  के  राज्य-कर्मचारी  थे  जो  अपना  मत  स्पष्टता

 फिर  ४  AAC)  से  १७  भ्र  स्वतन्त्रता  से  व्यक्त  करते  थे  कौर  तब

 १९३९  तक  कौर  ६  १९४०  से  २४  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करतें

 eYo  तक  प्राचीन  केन्द्रीय  विधान  सभा
 थे  ।  ऐसे  उच्च  गणों  शर  योग्यता  के  व्यक्ति

 के  सदस्य  वह  बड़े  योग्य  शर  सदा  दुलभ  होते  हैं  प्रो  भारत  में  तो  अवश्य

 अनुभवी  प्रशासक  थे  ।  उन्हों  ने  कई  प्रकार  से  ही  gy  हूं  ।  गर्त  उन  का  निधन  हमारी

 भारत  सरकार  की  विवाद  की  थी  |  बहुत  गहरी  हानि है  ।

 भूतपूर्व  केन्द्रीय  विधान  सभा  के  एक  अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  उन  संम्मान

 ञ
 सुप्रसिद्ध  तथा  सरकारी

 के
 |  एक  मिनट

 लिये  मौन  खड़ी  रहेगी  |

 निधन
 पर

 हमें  दुःख  है  दौर  मुझे  विस्वास
 ा TS  aoe

 532  LSD
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 स्थगन  प्रस्ताव  कार्यान्वित  कर  रहे  हें  जिस  से  कि  उन  के

 पारिश्वमिकों  पर  वास्तव  में  बुरा  प्रभाव  पड़ा
 बेक  कर्मचारियों  को  हड़ताल

 है
 ।

 इस  प्रकार  उन्हों  ने  अपने  ही  कथन  में

 अध्यक्ष  मुझे  श्री To
 के०

 यह  स्वीकार कर  लिया  है  कि  बेक  उस  रादेश

 नो पालन तथा  तीन  aa  सदस्यों से  एक  को  कियानी
 स्वत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 स्थगन  प्रस्ताव की  सुचना  प्राप्त हुई  है  ।

 an  विवादों  पर  श्रम  अपीलीय
 अध्यक्ष  :  में  प्रस्ताव  की  ग्राह्यता

 के  लिये  तथ्य  विशेष  को  जांचना  चाहता  हूं  ।
 न्यायाधिकरण के  नीतियों में  सरकार  द्वारा

 रूपान्तर  तथा  दिनांक  २४  ce O9  श्री  टी०  के०  चौधरी  :  जहां  तक  ग्राह्यता

 के  रूपान्तर gies  के  पदों  में  का  सम्बन्ध  यह  शझ्रविलम्बनीय  लोक

 बक  कर्मचारियों  के  सा सिक पारिश्रमिक  की  महत्व  का  निश्चित  विषय  है  ।  जो  श्रीनिवासन

 रक्षा  करने  में  सरकार  की  अ्रसफलता  के  विरोध  उन्हों  ने  दिया  है  उसे  वापस  लिया  जाना

 में  १०  a os  से  सारे  भारत  में  वह  वापस  नहीं  लिया  गया  है  ।

 आयोजित  बेक  कर्मचारियों  की  सामान्य
 अध्यक्ष  महोदय  :  विषय  शभ्राइवासन

 हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  ४  दिसम्बर
 कार्यान्वित  करने  में  असमर्थता  |

 CER  को  सरकार  जारी  की  गई

 प्रेस  विज्ञप्ति  के  प्रकाशन  से  उत्पन्न  स्थिति  |
 श्री  टी०  क०  चौधरी  :  वह  श्रीनिवासन

 एक  आदेश है  ।
 में  ने  प्रेस  विज्ञप्ति  नहीं  पढ़ी  है  अर

 कौन  सा  विषय  उपस्थित  किया  गया  है
 अध्यक्ष  महोदय  में  जानना  चाहता

 हूं  कि
 माननीय  श्रम  मंत्री  क्या  कहना  चाहते ait  किस  विषय  पर  यहां  चर्चा  करनी  है

 गह  ठीक  ठीक  मेरी  समझ  में  नहों  है  ।
 हैं  |

 जारी  की  गई  प्रेस  विज्ञप्ति  के  सम्बन्ध  में  श्रममंत्री  के०  तक  :

 किस  बात  की  शिकायत  है  ?  जैसे  कुछ  दिन  पुर्व  में  ने  बताया  बेक

 कर्मचारियों  को  यह  श्रीनिवासन  दिया  गया श्री  टी०  क०  चौधरी  :

 मेरा  निवेदन है  कि  प्रेस  विज्ञप्ति  में  निश्चित  था  कि  जो  कुछ  पारिश्रमिक  वे  मारे  a Od

 रूप  से  यह  संकेत  किया  गया  है  कि  सरकार
 में  पा  रहे  वह  २६  2euy  तक

 संरक्षित  है  ।  यदि  कोई  बेक  इन  खूपान्तरों बेक  कर्मचारियों  के  पारिश्रमिक  को  कम  से

 कम  एक  वर्ष  संरक्षण  करने  के  सम्बन्ध  में
 को  कार्यान्वित  करने  में  असफल  तो  हम  ने

 दिनांक  २४  अ्रगस्त  के  अपने  ही  area  को  यह  झ्राइवासन  दिया  था  कि  हम  उन  बैंकों  को

 सलाह  देंगे  कि  जिस  प्रकार  पंचाट  कार्यान्वित कार्यान्वित  करने  के  तेयार  नहीं

 जब  कि  माननीय  श्रम  मंत्री  ने  पिछले  महीने
 किया  जाना  चाहिये  उन्होंने  tar  नहीं

 28  तारीख  यह  झा इवा सन  दिया था  कि
 किया  था  ।  यह  अरब  उन्हें  सलाह  देने

 राज्याध्यक्ष  झ्रायोग  के  निर्णय  के  प्रकाशित
 को  विषय  हें  कौर  यदि  वह  पंचाट  का  उलंघन

 होने  के  बाद  वह  श्रावक  विधि  पारित  होगा  उसे  आवश्यकता  पड़ने  पर

 कर  के  उसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करेंगे  ।
 लय  द्वारा  सुधारा  जा  ता  है  किन्तु  यह

 हड़ताल
 का

 विषय  नहीं  है  |
 उन्हो ंने

 इस  बात  का  कभी  खंडन  नहीं  किया

 कि  विभिन्न  ae  श्रम  झ्र पी लीय  शी  टी०  क०  चौधरी  :  माननीय  मंत्री
 अ करण  के  रूपान्तरित  पंचाट  को  इस  प्रकार  ने  पिछले  म  टाप

 ी  ने  की  १९  तारीख  को  कहा  था
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 कि इस  सम्बन्ध  में  वह  राज्याध्यक्ष  यह  भी  स्मरण  रखने  की  श्रावस्यकता है

 के  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन के  बाद एक  नयी  कि  १  2euyv  को  बक  कमंचारी

 विधि  पारित  कर  के  उसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से
 एक  वार्षिक वेतन  वृद्धि  के  अधिकारी थे

 लागू  करेंगे  इस  प्रकार  हानि  की  भरपाई  शौर  शास्त्री  पंचाट  अथवा  एल०  ए  टी०

 कर  देंगे
 |

 उन्हों  ने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  पंचाट के  अधीन  उन्हें  यह  वेतन-वृद्धि प्राप्त

 यदि  कोई  आदेश  के  उल्लंघन  का  मामला  हुई  होती  ।  सरकारी  आदेश  में  ३१

 ध्यान  में  लाया  गया  तो  alae  कार्यवाही  १९५४  को  कुछ  पारिश्रमिक का  निर्देश  है  ।

 की  जायेंगी  |  उन्हों  ने  यह  स्वीकार  किया  इस  का  अर्थ  यह  है  कि  सभी  बेक  कर्मचारियों

 कि  कुछ  बैंकों ने  देश  को  इस  प्रकार  को  जिन्हों  ने  एक  वर्ष  की  सेवा  की  एक

 कार्यान्वित  किया  है  कि  बेक  कर्मचारियों  के  वेतन  नहीं  दी  गई  है  जो

 पारिश्रमिक पर  बुरा  प्रभाव पड़ा  है  ।  यह  मिलनी चाहिये  थी  ।

 बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गयी  कौर
 इस  प्रकार  से

 कर्मचारियों
 को  हानि  हुई

 अब  तक  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।
 है

 ।
 मेरी  धारणा  है  कि  सरकार  ने  उन्हीं

 इस  के  बाद  प्रेस  विज्ञप्ति  का
 mean  के  अधीन  ऐसे  निर्देश  जारी  किये

 होते  जिस  से  यह  हानि  दूर  हो  जाती  कौर
 वस्तु  बम्बई  से  अखिल  भारतीय  ae  संस्था

 करीब  दस  दिन  जारी  की  गयी
 हड़ताल  स्थगित  कर  दी  जाती  ।

 प्रैस  विज्ञप्ति  की  विषयवस्तु के  समान  ही  प्रधान  मंत्रो  तथा  वेदेदिक-काय  एवं

 है  ।  उसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  हमें  यह  प्रतीत  रक्षा  मंत्री  :

 होता  है  कि  सरकार  बैंकों  द्वारा  weer  यह  विषय  जस्टिस  राज्याध्यक्ष  के  विचाराधीन

 के  उल्लंघन  किये  जाने  की  बात  की  कौर से  है  जिन्हें  सरकार  ने  उस  पर  विचार

 आंखें  मूंद  लेना  चाहती है  प्रौढ़  सारी  बात  को  राय  मांगने गौर  सलाह देने  के  लिये  पर्याप्त

 एक  प्रकार  AT  राजनैतिक खेल  बनाने  शक्तियां  दे  रखी  ह  सरकार  ने  यह  झ्राथवासन

 का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  इस  सभा  में  दिया है  कि  जो  भी  उस  के  निर्णय  होंगे

 इस  बात  की  अवश्य चर्चा  की  जानी  चाहिये  वे  भूतलक्ष  प्रकार  से  लागू  किये  जायेंगे
 ।

 श्री  watts  मेहता  :  सरकार  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  से  किसी को  हानि

 द्वारा  जारी  किये  गये  oa  के  दो  भाग  हैं  ।  नहीं  होगी  ।  जस्टिस  राज्याध्यक्ष  का  प्रतिवेदन

 के  पहले  भाग  में  कहा  गया  है  कि  कुल
 दो  या  तीन  महीनों  सामने

 पारिश्रमिक  पर  ब्रा  प्रभाव नहीं  पड़ेगा  ।
 जायेगा  ।  इस  विषय  का  एक  लंबा  इतिहास

 परन्तु  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  जस्टिस दूसरे  भाग  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी

 आदेश  में  दिये  गये  वेतन  क्रमों  के  अनुसार
 राज्याध्यक्ष के  प्रतिवेदन के  पर  जो

 १  १९५४ से  बेतनों  पुनः
 भी  frog  किये  उन्हें  भूतलक्षी  प्रभाव

 wag  करना  होगा  ।  समन्वय  के
 से  लागू  करने  का  हम  नें  वचन  दिया  है

 ।

 परिणामस्वरुप  कर्मचारियों  को  इस  से  दो  या  तीन  या  चार  महीने  का  विलंब

 होने  के  अतिरिक्त  शर  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।
 भविष्य  निधि  अतिरिक्त  समय  के  भुगतानों

 क  सम्बन्ध  में  हानि  हुई हें  |  सरकारी  दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  सरकार  ने

 के  दूसरे भाग  में  इन  भुगतानों के  सम्बन्ध  में  इस  पंचाट  में  अपनी  से
 कोई  रूपान्तर

 ऐसा  कहीं  उल्लेख  नहीं  है  कि  कुछ
 पारिश्रमिक  करने  का  निर्णय  किया  हो  कौर कोई  बेक

 में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  उस  के  विरुद्ध  तो  सरकार  उस  बेक
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 जवाहरलाल

 विरुद्ध  श्रुवस्य  कड़ी  कायवाही करेगी  |  तब  तक  होना  चाहिये  तक  fa
 गई  बेक  सरकार &  निश्चित  निर्णय के  के  निर्णयों  के  आघार  पर  सरकार

 विरुद्ध  जाने  साहसਂ  नहीं  कर  सकता  है  ।
 अन्तिम  निर्णय  नहीं  करती है  1:

 फिर  यह  संभव है  कि  अपनी  anal  के
 यह  देखना  हम  में  से  प्रत्येक का

 अन्दर  कोई  बैंक  स्वविवेक  लागू  कर  aid है  कि  हड़ताल टल  जाय  कौर
 सकता  किन्तु  यह  सरकारी  आदेश  के  रण  सिद्धान्त यह  है  fe  जब सारा  विषय
 विरुद्ध  नही  ।  ag  अपनें

 चारियों  के  साथ  चाहे  जिस  प्रकार  का  करार

 निर्णय  के  लिये  भ्रायोग  सौंपा  हम्ना  है

 तब  यथा  gat  ware  बनायी  रखी

 करे
 ।

 हम  उस  मामले  में  कोई  दखल  नहीं  जानी  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  किया  तो
 देंगे  ।  बच्चों कि  वह  सरकारी  के

 हड़ताल  टाली  जा  सकती  है  ।  इसी  कारण
 विरुद्ध न  हो  ।  वास्तव  में  कुछ  बैंकों नें

 हम  इसे  अविलम्बनीय लोक  महत्व  का  विषय

 किया भी  है  कौर  उस  पर  ध्यान  भी
 कहते  हैं  जिस  से  fe  चर्चा  के  द्वारा हम  यह

 नहीं  किन्तु  यह  है  कि  सरकार  उस  से  कि  क्या  यथा  ga  स्थिति  बनायी

 कहां  तक  संबंधित है  ।  हम  राज्याध्यक्ष

 जा  सकती  हड़ताल कहां  तक
 पंचाट  की  प्रतीक्षा कर  रहे  हे  श्रौर हम ने हम  ने

 वचन  दिया  है  उस  के  निर्णय  भूतलक्षी
 टाली  जा  सकती  है  ।

 श्री  ठी०  Ho  चौधरी  क्या
 प्रभाव से  लागू  किये  जायेंगे  शौर  कुल

 श्रमिक के  संबंध  में  हम  ने  जो  भी  कुछ  कहा  हैं

 म॑  निवेदन कर  सकता

 उसे  हम  कार्यान्वित करेंगे  ।  अध्यक्ष  महोदय  :  गर बब् राग  कुछ  नहीं  ।

 इस  प्रस्ताव की  ग्राह्यता पर  पर्याप्त  चर्चा

 माननीय  सदस्य  श्री  मेहता  ने  हो  चकी  है  ।  में  wear  विस्तारों में  जाना

 ठीक ही  है  कि  कुल  पारिश्रमिक के  आवश्यक नहीं  समझता  किन्तु  मेरी

 श्रन्तगंत  कुछ  Gada  लाभांदा  are  स्वयं  की  यह  धारणा  है  कि  यह  विषय  सरकार

 के  सम्बन्ध  में  हो  सकते  हें  ।  ऐसी  संभावना  के  बातचीत  कर  के  बहुत  शभ्रच्छी  तरह

 किन्तु यदि  कोई  गलती की  गई  हो  से  निपटाया जा  सकता  है  ।  जिन  माननीय

 सदस्यों को  इस  विषय  पर  चर्चा  करनी तो  अन्तिम निणंय  में  उसे  सुधारा जा  सकता

 है  क्योंकि हम  भूतलक्षी प्रभाव  से  उसे  लागू  हो  वे  तत्सम्बन्धी  मंत्रियों  से  बातचीत  कर

 करने  का  वचन  दिया  है  ।  सकते हं  ।  मुझे  यह  भी  सन्देह  है  कि  यहां  की

 गई  चर्चा से  हड़ताल के  स्थगित  किये  जाने न  ए०  के०

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  १९४७  के  सम्बन्ध में  कोई  परिणाम नहीं  निकलेगा

 sire  औद्योगिक  अपीलीय  न्याय  इन्हीं  विभिन्न  विचारों  से  में  इस  प्रस्ताव के

 अपनी  अनुमति प्रयुक्ति  नहीं  दे  सकता  हूं
 ।

 टीकरण  PEYe  की  धारा  ३४  प्रौढ़  घारा

 २२ को  अधिनियमित करते  समय  संसद  ने  राज्य-सभा  से  संदेश

 ag  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  था  कि  सचिव  a:  ata  मझे  सभा  को  यह

 निर्णय  देने  वाला  अपने  निर्णय जब  तक  नहीं  सुचना  देनी  है  कि  राज्य-सभा के  .  सचिव८ से

 देगा  तब  तक  यथा  ga  स्थिति  रहेगी  ।  भरत  निम्न  संदेश  प्राप्त  हुए

 यही  न्यायसंगत  कौर  उचित  है  कि  उपरोक्त  (१)  राज्यः-सभा  प्रकिया

 ों  के  रूपान्तरण  संबंधी  सरकारी  आदेश  तथा  का ्य संचालन  नियमों के
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 7 नियम  RRL B  उपबन्धों  के  दंड  प्रक्रिया  |  ed  )

 श्रनुपार  मुझे  लोक-सभा  को
 विधेयक

 यह  सुनता  देनी  है  कि

 लोक-सभा  द्वारा  २३
 याचिका  प्राप्त  हुई

 सचिव  :  लोक-सभा  के  प्रक्रिया
 oe od  को  पारितਂ  काफी

 तथा  कार्प  संचालन  नियमों  के  नियम
 बाजार  विस्तार

 )
 १७८  के  मुझे  यह  सुचनां  देने  कि

 १९४५४  को

 सभा ने  2  PREYS
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के

 श्रतुसार

 एक  याचिका  दंड  प्रक्रिया  १८९८ को  बिना  किसी  संशोधन  के

 स्वीकार  कर  लिया  है  पी
 में  अग्रेतर

 संशोधित  करने  वाले  विधेयक  कें

 सम्बन्ध  जो  डा०  काटकर  द्वारा  २७

 PEUY  को  सभा  में  स्थापित  किया  गया

 (  के  प्रक्रिया  तथा
 प्राप्त हुई  et

 कार्य संचालन  नियमों  के  विवरण

 नियम  १२५  उपबन्धों  दंड  प्रक्रिया  १८९८  में  अग्रेतर

 मुझे  लोक-सभा
 संशोधित  करने  वाले  विधेयक  के  सम्बन्ध

 को  यह  सुचना  देनी  है  कि
 जो  डा०  काटजू  द्वारा  २७  १९५४  को

 लोक-सभा  द्वारा  २  दिसम्बर
 सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  याचिका

 ceo  को  ग्रान्ट्स

 हस्ताक्षर  करने  जिला  अथवा  राज्य  याचिकाओं राज्य  विधान  मंडल

 का  प्रत्यायोजन )
 वालों की  संख्या  नगर  की  संख्या

 १९५४  राज्य-सभा  ने  g  दिल्ली  दि  Coa

 ३  2EUS  को

 संशोधन  के
 तारांकित  प्रश्न  पर

 पूछे  गये बिना  किसी

 स्वीकार  कर  लिया  है  ी  पूरक  प्रतीक  उत्तर
 में  ate

 बेक़ैदिओ  कार्य  उपमंत्री  अनिल

 (3)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  के०  :  गत  २४  सितम्बर  श्री

 का्यसंचालत  नियमों  के  कासलीवाल  नें  तारांकित  waar  सख्या

 नियम  १२५  के  उपबन्धों  के  १४६८  में  यह  पूछा था  कि  क्या

 मुझे  लोक-सभा  को  सरकार  ० अपन  देश  को  अझ्राप्रवास  विधियों

 यह  सुचना  देनी  है  कि  को  संशोधित  करने  की  प्रस्थापना  कर  रही  है  ।

 सभा  द्वारा  २४  में  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  था  कि  जब  कि

 geu¥  को  पारित  रबड़  पहले  स्थायी  निवासी  का  पति  बिना  अनुज्ञा

 (  उत्पादन  तथा  विक्रय  )  के  उस  प्रदेश  में  प्रवेश  कर  सकता  था  टा गान का

 धन  १९४५४  को  सरकार  नें  पहले  ही  झ्राप्रवास  विनियमों  का

 राज्य-सभा  ३  इस  प्रकार  संशोधित  किया  था  उक्त

 PEUS  को  बिना  किसी  देश  में  प्रवेश  करने  के  पूर्वे  स्थायी  निवासी

 संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  के  पति  प्राधिकारियों  से

 है  पै  अनुज्ञा  प्राप्त  करना  अनिवार्य  होगा  श्री

 कासलीवाल  पूछे  गये  अनुपूरक  प्रश्नों
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 अ्रनिल  के ०

 के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  सरकार  को  यह  सभा  ३  १९४५४

 इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  थी  कि  की  सभा के  समक्ष  प्रस्तुत

 टांगा निका  के  राज्यपाल  इस  अभ्यावेदन  किये  गये  की  बैठकों

 जो  उस  देश  की  एशियाई  महिलाओं  ने
 न्

 से  सदस्यों  अनुपस्थिति

 धन  के  रद्द  किये  जाने  के  विष  में  पुनः  पाय  सम्बन्धी  समिति  के  छटे

 भेजा  कोई  विचार  कर  रहे  थे  ।  त्रिवेदी  से  अपनी  सहमति
 ae प्रकट  है

 ।
 वस्तु  स्थिति  यह  है  राज्यपाल  की

 जोर  से  सरकार  के  मुख्य  सचिव  ने  प्रार्थी
 किया  गया  ॥

 को  यह  उत्तर  भेजा  था  कि  आप्रवास  विनियमों
 श्री  गिडवानी

 )
 चूंकि  अब

 का  यह  शिर्ले  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  कि

 ढांगानिका  के  किसी  स्थायी  निवासी  के  पति
 वेतन  प्रणाली  लागू  की  गई  है  इसलिये

 के  राज्य  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने पर  रोक  लगाई  छुट्टी के  नियमों  के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  रूपभेद

 करना  श्रावस्ती है  ।  कभी  जो  नियम  हैं
 जा  रही  है  ।  उस  की  भी  वही  है

 जैसी  fe  ware  की  चेष्टा  करने  वाले  उन  के  अनुसार  यदि  कोई
 सदस्य  २००

 दिनों  में  तीन  दिन  उपस्थित  रहे  तो
 ग्न्य  व्यक्ति  की  होती  है  ।  यह  संशोधन

 उसे  Yoo  रुपये  प्रति मास  का  वेतन  मिलता
 इसलिये  पुरःस्थापित  गया  था  कि

 कहीं  कहीं  इस  रियायत  का  दुरुपयोग  किया  रहेगा  ।  कोई  कोई  ६०  दिन  या

 uy  दिन  के  बाद  wa  हैं  प्रौढ़  चले
 गया  था  ।  इस  रियायती  अधिकार  के  देने  में

 किसी  प्रकार  के  जाति  भेद  का  पालन  नहीं
 जाते  हैं  ।  यह  तो  बिचारे  कर  दाता  के  साथ

 बहुत  बड़ा  अन्याय  है  ।
 इसलिये  मेरा  सुझाव किया  गया  था  ौर  न  इस  के  वापस  लेन  में

 है  कि  यदि  कोई  सदस्य  एक  वर्ष  में  ६०  दिन
 ही  किसी  प्रकार के  जाति  भेद  का  विचार

 से  अधिक  भ्रनुपस्थित रहे  प्रति  दिन
 किया गया  है  ।  मुख्य  सचिव  के  उत्तर  में

 २०  रुपये  के  हिसाब से  उस  का  वेतन  केम
 कहा  गया  था  कि  संशोधन  करने  वाले  विनियम

 कर  दिया  जाये
 ।

 समिति  इस  सुझाव पर पर  पहले  aaa  नियंत्रण  ats  द्वारा

 विचार  किया  गया  था  जो  एक  विभिन्न
 विचार  करे

 प्रौढ़
 उस  के  पश्चात  झपना

 वेदन  सभा  के  सामने रखें  ।
 जातियों वाला  निकाय  है  तथा  जिस  में  गैर

 श्री  अल्तेकर  :  यह  तो  समिति के सरकारी  सदस्यों  का  बहुमत  तथा  बाद  में

 यह  विधान  परिषद्‌  के  सामने  भी
 रखा

 गया  था  ।  विचार  करने  का  विषय  है  ।  समिति  इस

 विधान  परिषद्‌  की  आगामी  बैठक  में  झ्राप्रवास  पर  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  ait

 तब  सभा  उस  पर  विचार  करेगी ॥
 विधियों  पर  वाद-जिहाद  आरम्भ  किये  जाने

 के  सम्बन्ध में  इस  राज्य  क्षेत्र की  सरकार  को  अध्यक्ष  महोदय  यह  है  :

 आपत्ति  नहीं  होगी  |  यह  ३  2eyv

 ae
 को  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  गये  सभा  की  बैठकों से  सदस्यों

 की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति अनुपस्थिति
 सम्बन्धी  समिति

 छटा  प्रतिवेदन  के  छटे  प्रतिवेदन से  ort

 मे
 a  सहमति  प्रकट  करती है  ।”

 शग  अल्तेकर

 ऋस्ताव  करता  = प्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
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 दि

 म
 a

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  (amas)
 राघवाचारी  )

 चाहता हूं  कि  इस  के  लिये  कोई  समय
 निर्धन

 विधेयक--जारी
 रित  कर  दिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  दंड  प्रक्रिया  अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  माननीय  मंत्री

 संहिता  विधेयक
 पर  तैयार  हों  तो  हम  इस  के  लिये  कल  कोई  समय

 विवाद  श्वा रम्भ  करेगी  ।
 राज  पहले  हम  निश्चित  करें  ।

 खंड  Far  ६६  से  ८१  पर  २.२४  Ao  To

 गह-काय  तथा  राज्य  मंत्री
 तक  तथा  उस  के  बाद  खंड  संख्या  ८२  से

 ८८  पर  er RY  Ho  प०  तक  वाद-विवाद
 )  al  |

 इसे  हम  दोपहर के
 १२

 बजे  केਂ  बाद  तुरन्त  ही  ले  सकते  हैं  क्योंकि
 उस  के  बाद  इन  पर  मत  लिया  जायेगा  |

 इस  के पब चात  हम  खंड  संख्या ck  से  १०२
 इस  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  वाद-विवाद हो

 भी  चुका है  शौर  अब  बहुत  थोड़े  समय  की
 पर  विचार  करेंगे  जिस  में  खड़  सख्या €७

 ही  श्रावव्यकता  पड़ेगी  |

 नम्बर  सम्मिलित  नहीं  होगा  चूंकि  वह  स्वीकृत

 हो  चुका  है  ।  इन  खंडों  पर  विचार करने  के  लिये
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  में  नहीं  कह

 सकता  fe  प्रदान  के  घंटे  के  समाप्त  होते  ही
 सभा  को  केवल  प्राची  घंटे  का  समय  मिलेगा

 इसलिये  इन  पर  वाद-विवाद  कल  भी  जारी  हम  इस  को  ले  लेंगे  परन्तु  यह  हो  सकता  है  कि

 कल  सब  से  पहले  इसी  पर  विचार  किया  जायें  ।
 रहेगा  ।

 अरब  माननीय सदस्य  खंड  &&
 खण्ड  ६६  स  Co

 से  ८१  तक  के  सम्बन्ध में  जो  संशोधन  रखना
 श्री  साधन  गुप्त

 गद  )

 चाहते हों  उन  की  पारियां  १५  मिनट  के  प्रकार
 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 पर  भज दें  पृष्ठ  २१  पंक्ति  १६  से  १८  तक

 के  स्थान पर  ये  शब्द रखे  जायें
 श्री  कासलीवाल

 मेरा  '  सुझाव  है  कि  खण्ड  संख्या  ८१  को
 “69.  Amendment  of

 Section  371,  ActV  of
 at  समूह  के  साथ  रखा  जाये  जिस  a

 fa

 खंड  संख्या ८१  से  ८८  तक  एक  साथ  विचार
 1898.  In  section  371  of

 किया  क्योंकि यह  खंड  ८१  बिल्कुल
 the  principal  Act,—

 भिन्न
 है  शौर  इस  का  सम्बन्ध  ate  से  है

 (a)  in  sub-section  (J)

 (६)  after  the  words
 अध्यक्ष  महोदय  :  मझे  यह  स्वीकार्य

 ‘translation  in  his  own
 है  ।

 १७  language’  the  following
 श्री  बकटरामन  ह्म  words  shall  be  inserted

 अभी
 धारा  १६२  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  namely:—

 ह्
 a

 l
 his  language  has

 अध्यक्ष
 में  समझता हूं  कि  wa  been  adopted  by  the

 उस
 पर

 सभा  का  मत  ले  लिया  जाये
 |

 परन्तु
 State  in  which  the  trial

 मैं
 कह  चुका  हुं  कि  श्री  पाटनकर  के  संशोधनों  is  held  for  any  official

 एस  कुछ  वाद-विवाद करने  की  श्रीमती दी  purpose  .under
 article

 जायेगी
 345  or  has  been  re-
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 cognised  in  the  place  जिस  में  अभियोग चल  रहा

 where  such  Court  ordi-  हो  किसी  सरकारी  प्रयोजन

 narily  sits  under  article

 347  of  the  Constitution  अथवा  जहां  सामान्यता  इस

 of  India  and  if  his  प्रकार का  न्यायालय  बैठता

 हो  भारत के  सावधान के language  is  any  other

 language,
 thenin  such  अनुच्छेद  ३४७  के  अधीन

 स्थान  वह and

 (22)  the  words  ‘in  any

 case  other  than  a ि  |  यदि  उस  की  कोई  अन्य  भाषा

 summons  shall  be  हो  तो  उस  भाषा wie

 omitted;  )
 (२  के  मामले  के  अतिरिक्त

 (5)  in  sub-section  किसी  मामले  म  ये

 (2),  after  the  words  शब्द  निकाल  दिये

 ‘charge  to  thejury’  the

 following  words  shall  be
 उपधारा  (२)  में  जूरी  को

 आरोप  इन  शब्दों  के  ये  शब्द  रखे
 inserted,  namely:——

 :--

 where  a  transcript
 4,  जहां  धारा  २९७  के  अधीन

 of  the  charge  forms

 record
 आरोप  की  प्रतिलिपि afr

 part  of  the

 लेख  का  हो  उस
 under  section  297,  a

 copy  of  such
 प्रतिलिपि at  एक  प्रतिਂ  ;

 att
 and

 उपधारा  (3)  नी  |  र  तभी (c)  after  sub-section

 (3)  the  following
 निम्नलिखित  उपधारा  रख

 sub-section  shall  be

 inserted,  namely:—”’  a.

 goes  के  अधिनियम  ५,  धारा
 में खंड  ६४  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना

 चाहता  हूं  ।

 ३७१  का  संशोधन--मुख्य  अधिनियम  की

 महोदय  पीठासीन

 उपधारा  (१)  इस  खंड में  न्यायालय को  निणंय  की

 (१)  भाषा  में  अनुवाद  प्रति  भ्र भि युक्त  को  देने  का  भ्र धि कार  दिया

 इन  दादों .  पश्चात्य इह ये

 शब्द  रखे

 गया  है
 ।  waist ने  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में

 यह  उप  बन्ध  किया  था
 कि

 जहां  तक  क्रियात्मक
 उस  की  भाषा  अ्रनुच्छधंद  SY

 रूप  से  सम्भव  हो  सकेगा  अ्रभियुक्त को  कुछ

 आदेश  six  निर्णय  उस  की  भाषा  दिये
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 जायेंगें  ।  इस  प्रकार  प्र  अपने  दायित्व  जब  कि  श्रभियक्त  की  भाषा  ऐसी  हो  जिस

 से  बच  गये  थे  ।  में कि  आवश्यक  कागज़ात  का  श्रनुवद  देश  के

 उस  भाग  में  जल्दी  से  न  कराया जा

 aq  समय  झरा  गया  है  कि  हम  इस  में  हो  ।

 परिष्तेंन  करें  ।  हम  को  ऐसा  उपबन्ध बनाना

 चाहिये जिस  के  अनुसार  अभियुक्त  व्यक्तियों  मेरे  दूसरे  संशोधन  सुझाव  यह

 है  कि  निर्णय  की  प्रतिलिपि  देने  के  सम्बन्ध  में को  (८  अपनी  भाषा  में  निर्णय  की

 प्रतिलिपियां दी  जायें  ।  इस  के  लिये  में  ने  समन  वाले  मुकदमे  के  लिये  जो  प्रसाद
 रखा

 गया  है  वह  हटा  दिया  जाये  |  वर्तमान  उपबन्ध
 सुझाव  दिया  है  कि  खंड  ६४९  में  एक  खंड  ऐसा

 के  अनसार
 रखा  जाये  जिस  के  द्वारा  न  केवल  दंडादेशों

 अभियुक्त का  प्रतिलिपियां

 की  प्रतिलिपियां देने  का  उपबन्ध  बनाया  जाये  प्राप्त  करने  का  अधिकार समन  वाले  मुकदमों

 में  नहीं  रखा  गया  है  ।  पहली  बात  तो  यह
 वरन  धारा  ३७१ के  अन्य  उपबन्धों में  भी

 कि  समन  वाले  मुकदमों  में  जब  किसी परिवर्तन  किया  जाये  जिस  से  कि  न्यायालय

 wat  कों  दण्डित  किया  जाये  तो  उसे  निर्णय
 के  लिये  ae  हो  जाये  कि  वह

 की  प्रतिलिपि  ort  का  अधिकार  होना  ही
 after  को  निर्णय  की  उक्त

 राज्य की  भाषा  में  या  प्रदेशीय भाषा में भाषा  में  यदि  वह  मुक्त  किया जाये  तो

 दें  यदि  उक्त  भाषा  को  राज्य  द्वारा  स्वीकार  भी  उसे  निर्णय  की  प्रतिलिपि पाने  का

 कर  लिया  गया  हो  ।  संविधान  में  यह  उपबन्ध है
 कार  होना  चाहिये  क्योंकि  केवल  इसलिये  कि

 fe  कोई  भी  राज्य  सरकारी  समन  प्रक्रिया  का  प्रयोग  किया  गया  उस  से

 व्यय  में  किसी  प्रकार  की  कोई  कमी  नहीं काम के  लिये  कोई  भी  भाषा चुन  सकती है

 यदि  किसी  राज्य  ने  ऐसा  किया  है  तो  कोई
 होती है  ।

 कारण  नहीं  है  कि  उस  राज्य  का  न्यायालय  दूसरी बात  यह  है  कि  अरब  समन  प्रक्रिया

 उक्त  भाषा  में  अ्रभियुक्त  को  प्रतिलिपियां  केवल  उन  छोटे  मामलों  तक  ही  सीमित  नहीं

 देने  के  लिये  तैय्यार  न  हो  जब  कि  है  जिन  में  केवल  छे  मास का  दण्ड  दिया  जा

 अ्रभियुक्त की  भी  वही  भाषा  हो  सकता  |  एक  वर्ष  के  दण्ड  वाले  मामलों

 में  भी  समन  प्रक्रिया  का  प्रयोग  किया  ar

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  संविधान  के
 सकता  है  ।  पहले  यह  नियम  था  कि  यदि

 aqme ३४७  के  wat  राष्ट्रपति के
 एक  ag  का  दण्ड  दिया  गया  हो  तो  अभियुक्त

 अनुदेश के  अनुसार  कोई  राज्य  किसी
 को  निर्णय की  प्रतिलिपि  बिना  किसी  व्यय

 अन्य  भाषा को  भी  चाहे  वह  सारे  राज्य  के
 के  मिल  जाती  परन्तु  अब  समन  वाले

 लियें  हो  या  किसी  क्षेत्र  विशेष  के
 मुकदमों का  क्षेत्र  बढ़ा  भ्र भि युक्त को

 मान्यता  प्रदान  कर  है  ।
 इस  अ्रधिकार  से  भी  वंचित  कर  दिया  गया

 इसी  लिये  मेरा  दूसरा  सुझाव है  कि  यदि
 है  ।

 उस
 क्षेत्र

 के  जहां  न्यायालय  बैठता

 राज्य  की  बसें से  क्सी  wea  भाषा  को  मेरा  दूसरा  संशोधन  केवल  आनुषंगिक

 मान्यता  दी  है  शझ्रभियक्त  को  उस  aaa  है  जिस  से  धारा  ३७१  की  उਂ

 भाषा  में  प्रतिलिपियां  प्राप्त  करने  का  अधिकार  (२)  बिल्कुल  निदेशक  जायेगी  ।

 चाहिये  ।  तक  व्यवहारिक  धारा  ३७१  की  उपधारा  (२)  के  रेणुसार

 वाक्य  केवल  उस  के  दशा  के  लिये  होना  चाहिये  सत्र  न्यायालय  के  लिये  यह  श्रावश्यक  है  कि
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 वह  भझ्रभियुक्त को  झ्र भि योग के  शीर्षों  की  एक  चाहियें  wa  जो  उपबन्ध  बनाया  जा  रहा  है

 प्रतिलिपि दे  ।  परन्तु  अब हम  यह  संशोधन  उस
 के  अनुसार  १८  वर्ष  से  अधिक  की  वायु  के

 कर  रहे  हें  कि  सत्र  न्यायाधीश  के  द्वारा
 प्रलेख  व्यक्ति  को  ऐसे  प्रार्थना पत्र  देने  से

 अभियोग  के  शोष  केवल  उसी  ददा  में  why  जेल  जाना  ही  पड़ेगा  ।  प्रार्थना  पत्र

 लिखित  किये  जायेंगे  जब  कि  संशोधित  धारा
 देने  aga  दंडित  व्यक्ति

 को
 जेल  जाना  ही

 २९७  केअनुसार  ara  पत्र  की  प्रतिलिपि
 पड़ेगा  ।  तक  जो  उपबन्ध  था  वह  fate

 अभिलेख  के  साथ  संलग्न  q  की  गई  हो  |  परिस्थितियों  के  लिये  था  इस  लिये  उसे

 ऐसी  दशा  में  जब  सत्र  न्यायाधीश  अभियोग  के  हटाया  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 शीर्ष  ही  तैयार  नहीं  करेगा  तो  वह  अभियुक्त
 भाषा  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  श्री  साधन

 को  उस  की  प्रतिलिपि  कहां  से  देगा  ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है  कि  जब  सत्र  न्यायाधीश  गुप्त
 ने  कहा  है  उस  का  में  समर्थन  करता

 ह्  |
 अ्रभियोग  के  ae  तय्यार  करे  तो  झ्र भि योग

 के  शीर्षों  की  प्रतिलिपि  अभियुक्त  को  दी  शी  बे कटरा मन  :  श्री  साधन  गुप्त  का

 अन्यथा  अभियोग  पत्र  की  प्रतिलिपि
 वह  संशोधन  बहुत  आवश्यक  है  जिस  में  कहा

 दी  जाये  जो  कि  अ्रभिलेख  में  संलग्न  होती  है  ।  गया  है  कि  यदि  अभिलेख  के  साथ  अभियोग

 मेरा  विचार  है  कि  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  पत्र  नत्थी  किया  गया  हो  तो  अ्रभिपुक्त  को

 को  इस  संशोधन  के  स्वीकार  करने  में  कोई
 उस  की  प्रतिलिपि भी  दी  जाय  ।  माननीय

 आपत्ति  नहीं  होगी ।  मंत्री  भी  जान  पड़ता  है  कि  उसे  स्वीकार

 करने  को  तय्यार  हैं  । संशोधन  का  शेष  भाग  एक  ऐसी  त्रुटि

 को  दर  करने  के  लिय ेहै
 जो

 छपने  में  गई  है  ।  श्री  उपाध्याय  धारा  ४०१  के  संबंध
 अन्य  खण्ड  आनुषंगिक  है  इसलिये  मुझे  उन

 बिना  जेल  दण्ड  में  कमी  किये  जाने

 के  सम्बन्ध में  कुछ  अ्रघिक  नहीं  कहना  है  ।
 का  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करने  के  सम्बन्ध  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  प्रस्तुत  जो  बात  कही  है  वह  नैतिकता  की  भावना के

 ga  ।  सर्वथा  प्रतिकूल  है  ।  मद्रास  का  वह  प्रसिद्ध

 मामला तो  श्राप  को  ज्ञात  ही  होगा  जिस  में
 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय

 अ्रभियुक्त  को  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया

 :  मेरे  विचार से  खण्ड  ७६  उस  ने  मद्रास  के  उच्च  न्यायालय  में  अरपिल

 अब  बहुत  आवश्यक हो  गया  है  |  दण्ड  की  अर  जब  उच्च  न्यायालय  ने  दण्डादेश  का

 में  कमी  किये  जाने  शझ्रावेदन  पत्र  किसी  समर्थन कर  दिया  तो  ag  जेल  ही  नहीं  गया

 व्यक्ति  के  द्वारा  या  उस  की  प्रोर से  उस  समय
 वरन्  दिल्‍ली  भाग  पाया

 तक  नहीं  दिया  जा  सकता  है  जब  तक  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  समय  इस  के

 वह  जेल  में  न  हो  ।  कभी  कभी  ऐसा  हो

 सकता है  fe  कोई  व्यक्ति इस  प्रकार  का

 सम्बन्ध
 में  कुछ

 बदनामी
 भी

 फैली
 थी  ।

 आवेदन  पत्र  इस  लिये  दे  कि  उस  को
 पंडित  qatar  दत्त  उपाध्याय  :  परन्तु

 यह  व्यक्तिगत  मामला  है  । में  न
 पड़े

 |
 परन्तु  यह  व्यवस्था  साधारण

 मामलों  के  लिये  नहीं  है
 ।

 यह  तो
 विशेष  श्री  वेंकटरामन  :  अन्त में  सजा  में  कमी

 परिस्थितियों के  लिये  इसलिये  रहने
 देना

 कर  दी  गई  झर  उस  से  खूब  श्रीवास  SAT  |
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 ऐसी  बातों  को  रोकने  के  लिये  ही  यह  धारा  विचार से  यह  बहुत  लाभप्रद धारा  है  ग्रोवर

 रखी  गई  है  भ्र ौर  में  समझता  हं  कि  यह  एक  इसे  रहना  चाहिये  |

 उत्तम  उपबन्ध  है  ।  यदि  न्यायालय  किसी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  संशोधन  को

 व्यक्ति  को  हनो  मान  कर  उसे  कुछ  वधि
 मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 का  कारावास  दंड  देता  तो  उस  व्यक्ति  के

 श्री  वेंकटरामन  संशोधन  का  केवल लिये  ४०१  का  लाभ  दिये  जाने का  दावा

 करना  ठीक  नहीं  है  ।  में  इसलिये  इस  खंड  भाग  ही  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत

 जाये  |
 का  यथा रूप  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  काटजू  :  में  संशोधन  संख्या  ६२३

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 के  भाग  का  ही  निर्देश  कर  रहा  हूं  ।

 :  मेरे  विचार  से  श्री  साधन
 यह  स्वीकार्य है  |

 गुप्त  का  यह  कहना  कि  यदि  अभियोगों  सम्बन्धी
 श्री  साधन  गुप्ता  कौर

 ऐसा  कोई  प्रलेखन  हू  तो  प्रारम्भ  में  निर्दिष्ट

 अभियोगों  की  केवल  प्रतिलिपि  ही  होगी
 तो  इकट्ठे  ही  हैं  ।

 शर  उसी  प्रतिलिपि  का  एक  प्रति  उसे  दी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  संशोधन

 >
 छ जानी  बिल्कुल  ठीक  को  माननीय  मंत्री  द्वारा  स्वीकृत  रूप  में  सभा

 मुझे  उन  के  संशोधन  जहां  तक  कि  उस  का
 के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 सम्बन्ध  प्रतिलिपि  की  प्रति  देने  से  स्वीकार
 प्रश्न यह  है

 करने  में  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  है  ।
 पृष्ठ  २१  पंक्ति  १६  से  १८  तक

 के  स्थान पर  ये  दाऊद  रखे  जायें  :
 सन्‌  १९३७  में  जब  कि  में  उत्तर  प्रदेश

 में  मंत्री  था  तो  इस  प्रकार  के  दो  तीन  मामले  “69.  Amendment  of

 हुए  थे  जिन  में  लोग  कानून  से
 बच

 कर  भाग
 section  371,  ActV  of

 गये  उन्हों  ने  झूठे  आवेदन  पत्र  दिये  section  371  of

 और  कानून  को  धोखा  देते  की  चेष्टा  की  ।  the  principal

 श्री  वेंकटरामन  यह  कथन  sla  है  कि  (a)  in  sub-section  (2),
 यदि  ड्राप  छूट  देना  चाहते  हें  तो  पहले  न्यायालय

 after  the  words  charge
 की  आज्ञा  का  पालन  कीजिये  कौर  तब  कमी

 to  the  jury  the  following
 कीजिये  |  इस  संशोधन से  हम  ने  स्त्रियों  और

 words  shall  be  inserted,
 १८  वर्ष  की  ay  के  सभी  पुरुषों  को  बचाने

 का  प्रयत्न  किया है  ।  यदि  १६-१७  वर्ष
 namely

 के  किसी  ash  को  छे  महीने  का  कारावास  for  where  a  transcript

 दंड  दिया  जाता  है  यदि  उस  की  सजा  में  of  the  charge  forms

 कमी  करने  के  कोई  आधार  यह  धारा  part  of  the  record

 a उस  पर  लागू  नहीं  होगी  ।  न  ही  यह  किसी  under  section  207,

 स्त्री पर॒  लागू  होगी
 /  परन्तु इस  का  लाभ  copy  of  such

 उन  व्यक्तियों  को  नहीं  दिया  जायेगा  जिन  को  shall  be  inserted  namely:-

 छू  या  मास  का  कारावास  दंड  दिया  जाता  (6)  after
 sub-section

 है  कौर  वह  शझ्रावेदन  पत्र  देते  फिरते  ह  ।  मेरे  (3),  the  following  sub-
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 section  shall  be  inserted,  अ्रधिकार  जिला  से  लेकर

 namely:-—"
 सत्र  म्रतिरिक्त  सत्र  न्यायाधीशों

 तथा  सहकारी  सत्र  न्यायाधीशों  को
 ट्रे

 दिये
 १८९८  के  अधिनियम  क

 धारा  ३७१  गये  हें
 ।

 हमें  खंड  ८५  पर  ही  कुछ  आपत्ति है  ।
 ३७१  ~ a,—  खंड  ८४५  एक  नई  धारा  ४१७  को  श्रादिष्ट

 करना  चाहता  है  ।  धारा  ४१७  के उपधारा  (२)  में

 का  ary  इन  दादों के  च  ये  शब्द  सरकार  को  न्यायालय  निरपराध

 घोषित  किये  जाने  पर  भी  उच्च  न्यायालय  में रखें

 अपील  करने  का  प्रतिभा  था  |  यह  उपबन्ध
 जहां  धारा  २९७  के  अधीन

 अंग्रेजों  ने  भारत  में  wa  लाभ  के  लिये
 आरोप  की  प्रतिलिपि  अ्रभिलेख

 बनाया था  क्योंकि  इंगलेंड  में  एक  बार
 का  wal  तो  उस  प्रतिलिपि

 पराध  घोषित  किये  जाने  के  च्  सरकार  को
 की  एक  ax

 अपील  का  अधिकार  नहीं  रह  जाता

 उपधारा  (३)  के
 परन्तु  हमारे  देश  में  यह  झ्र घि कार भी

 निम्न  उपधारा  रख  दी  भ्र्थात्‌:-''|] |  क्यों को  नहीं  दिया  wae  ।  मेरे  विचार  से

 प्रस्ताव  स्वीकृत ।  यह  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  केवल  इसीलिये

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :
 रखा गया  है  कि  जिस  से  कि  उन  व्यक्तियों को

 जिन  को  सरकार  दंड  श्रव्य  ही  दिलाना 44,  &&,  संशोधित  रूप  विधेयक

 का  बने  |  चाहती  दंड  मिल  सके  अर  वे  बच  न

 सकें  |  इस  में  ag  दिया  हुमा  है  कि  केवल प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 सरकार  ही  नहीं  प्रत्युत  कुछ  मामलों  में
 खण्ड  &&,  संबोधित  रूप  विधेयक  में

 वादी  भी  ait  कर  सकता  है  ।  यह  बड़ी  ही
 जोड़  दिया गया

 meas  व्यवस्था है  कि  आपराधिक

 खंड  ६६  से  ६८  तथा  ७०  से  ८०  तक
 अ्रभियोजन जो  कि  राज्य  का

 विधेयक में  जोड़  दिये.गये  ।  अ्रधिकार  उपभोग  बदला  लेने  के  विचार  से

 खंड ८१  से  CE  गेर  सरकारी  व्यक्ति  भी  करें  |  मेरे

 विचार  &  इस  खंड  की  कोई  अ्रावस्यकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  खंड
 ही  नहीं  है  तथा  धारा  ४१७  ही  एक  दम

 ८१  से  ८८
 तक  पर  विचार  करेगी  ।  माननीय

 समाप्त  कर  दी  जाये  ।  यदि  सरकार  ऐसा
 सदस्य  सदा की  तरह  ग्रीन  उन  संशोधनों

 करना  ठीक  नहीं  समझती  है  at  पहली
 की  संख्या  जिन  को  कि  वह  प्रस्तुत  करना  स्थिति  at  बिना  परिवर्तन  किये  यथापूर्व

 चाहते  हैं  पक्षियों
 पर  लिख  कर  भेज  सकते

 रहने  दिया  जाये  ।

 ह  ।
 में

 ने  अपना  दूसरा  संशोधन  खंड़  ८६
 श्री  साधन

 गुप्त
 :  इस

 खंड  समूह  में  बहुत

 ही  ir  श्रील  का  अधिकार
 के

 सम्बन्ध
 में  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  के

 सार  अपोल  न्यायालय  को  दंड  की  अवधि
 सन्निहित  है  हमें  है  कि  भ्रमित  के

 बढ़ाने  का  अधिकार  देने  की  प्रस्थापना  है  ॥
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 केवल  इतना  ही  उपबन्ध  है  कि  a3  द  क्योंकि  तथ्य  हजारों  पृष्ठों  में  होते  हैं  तथा

 से  पहले  विपक्ष  को  भी  कुछ  कहने  का  श्रवसर  कुछ  घंटों  में  उन  को  पढ़ना  तथा  मामला  तैयार

 दिया  जाना  चाहिये  ।  सें  अपने  करना
 बहुत  कठिन  इसलिये  मेरे  विचार  से

 के  शब्द  ् अ्रवसर द  के  समय  meq  समुचित  मत्सर
 रखे  जाने  चाहिये  ।

 हिमाचल  wed  रखना  चाहता  हूं  ।
 खंड  ८७  के  घारा  ४२६  का

 क्योंकि  ava  के  मामलों में  तथ्यों  पर
 संशोधन  करना  अपेक्षित है  ।  इस  में

 विवाद  नहीं  किया  जाता  है  ।  उसे  मामलों
 जमानत वाले  ara  के  अभियुक्त के

 में  किसी  विधि  सम्बन्धी  प्रदान  को  ही  तय  किया
 अतिरिक्त  में  मृत्यु  दंड  पाये  अथवा  दो  वर्ष

 जाता  है  ।  दंड  बढ़ाने  के  लिये  तथ्य  बहुत
 से  अधिक  का  कारावास दंड  पाये  व्यक्ति केਂ

 दशक  होते  हें  विधि  सम्बन्धी  प्रश्नों
 अ्रतिरिक्तਂ  शब्द  रखना  चाहता  हूं  ।  बिना

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  है  ।  दंड  बढ़ाने
 जमानत  वाले  श्रीराम  पर  कोई  आपत्ति

 के  कपिल  fet  जाने  पर  न्यायाधीश  अभियुक्त
 नही ंहै  क्योंकि कुछ  अ्रपराधों  जमानत

 arte  से  पूछता  है  कि  कया  उन्हें  कुछ  कहना  है  |
 हो  जाती  तथा  कुछ  परन्तु

 विधि  के  श्रतुसार  इसे  एक  अवसर  कहा  जा

 गुरुता  अ्रपराध की  है  में  अपराध की की  गुरुता
 सकता है  परन्तु  सच  पूछिये  तो  यह

 नहीं  होता  है  क्योंकि  उसे  तैयार  होनें  का  पर
 अधिक  ज़ोर

 देना  चाहता  हूं
 ।  में

 किसी  अपराध  की  sa  अपराध  के  लिय

 नहीं  मिलता  है  |  उसे  समुचित
 निर्धारित  दंड  से  समझता  हूं

 ।
 यदि  किसी

 अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  अपील  waar
 afar  को  दो  ag  तक

 का  कारावास
 उच्च  न्यायालय  में  नहीं  होती  है  कभी

 कभी  शअ्रतिरिक्त  सत्र  न्यायाधीश  के  निर्णय
 दण्ड  मिला  हो  तो  न्यायालय  को  यह

 कार  होना  चाहिए  fe  ag  उसे  ज़मानत

 पर  सत्र  न्यायाधीश  के  समक्ष  अपील  की

 जाती  है  ।  ऐसे  समय  कभी  कभी  सत्र
 पर  मुक्त  करे  अथवा

 न  करे  |  इसका  यह

 अर्थ  नहीं  है  कि  दो  वर्ष
 कारावास

 धीर  को  भ्र भि युक्त  के  अधिकार  ज्ञात  नहीं  दण्ड  देने  पश्चात  उस  को
 स्वतः

 avi  हें  तथा  कभी  कभी  उस  को  विधि  का  भी
 ही  जमानत  पर  छोड़  दे

 ।  मेरा  केवल

 ज्ञान  नहीं  होता  है  कौर  वह  उतना  समय
 यह  afar  है  कि  ऐसे  मामलों  में  यदि

 जितना  कि  दिया  जाना  चाहिये  नहीं  देता  है  ।
 न्यायालय न्याय  के  लाभ  के  शभ्रभियुक्त

 ary  अभियुक्त  को  उचित  अवसर  देना  चाहते  को  जमानत  पर  छोड़ना  उपयुक्त  समझता  हो

 हैं  तो  मेरे  शब्द  समुचित  के  सम्बन्ध  में  कोई  तो  वह  ऐसा  कर  सके  ।  मान  लीजिये  वह

 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  में  गृह  मंत्री
 अपील  करना  चाहता  तथा  न्यायालय

 पे  करता
 a
 &  fe  वह  न्याय  नें उस  को  सुनने  की  स्वीकृति दे  दी  है  ।

 के  लाभ  के  लिये  मेरा  संशोधन  संख्या  ६२७  में  उस  मामले के परन्तु  कपिल  न्यायालय
 स्वीकारਂ

 कर  लेंगे ।  वर्तमान  व्यवस्था के  ले  जानें में  पर्याप्त  समय  की  आवश्यकता

 भ्  दंड  बढ़ाने  की  कपिल  करने  से  पहले  होगी  कौर  इस  समय  के  लिये  उस  को  जेल  में

 बन्द  कर  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।  में  केवल  यह

 कौ  ग्राह्म देता  है  कि  दंड  क्यों न  बढ़ाया  कहना  चाहता हुं  कि  यह  शअ्रधिकार .  केवल

 जाने  |  का  उत्तर  पर्याप्त  जमानती मामलों  तक  ही  सीमित  नहीं

 समय  हो  जाता  है  ।  जिस  में  अभियुक्त को  चाहिये  i  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना

 मामला  तैयार  करने  का  समय  मिल  जाता  है  करता  हूं  कि  वह  मेरे  इन  दोनों  संशोधनों
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 साधन  गुप्त |

 संख्या  ६२७  तथा  ६२८  को  स्वीकार  कर  समक्ष  रख  देता  था  वह  केवल  बताये

 a
 ~

 हुए  स्थान  पर  अपने  हस्ताक्षर  कर  देते  थे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्यों  जब  में  ने  इस  व्यवसाय  को  अपनाया

 था
 तो

 में  उत्साह में  एक  दंडाधिकारी के  समक्ष ने  इन  संशोधनों  के  प्रस्तुत  किये  जाने  का  श्राप्रह
 |

 है  |  बहुत  सी  विधि  पुस्तकों  को  ले  कर  पहुंचा
 ॥

 उन्होंने  बड़ी  तेज  दृष्टि  से  मेरी  तथा  पुस्तकों
 खड़  भ्  rR  RY,  So,  RRA,

 की  कौर  देखा  तथा  कहा  कि  यदि  में  इन  सब
 ६२६;

 पुस्तकों  को  पढ़  तो  wea  कार्यपालिका  कार्यों

 खंड  ८६  RXV;  तथा  को
 कौन  करेगा

 ।
 श्राप  जो  कुछ  कहना  चाहें

 खंड  GO—$EXG  तथा  a  ॥  वह  संक्षेप में  मुझे  बता  दें  ।  wea में  उन्होंने

 दंड  का  अनुमोदन ही  किया  ॥
 खण्ड  ८५

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय

 ने  क्रमशः  अपने  संशोधन  संख्या  ६२४  सदस्य  को  पुस्तकों  का  उद्धरण  देने  के

 Yoo  att  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  किसी  अन्य  परिणाम  की  श्राद्या  थी  ?

 अपने  संशोधन  संख्या  ६२५  शर  ६२६
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  वह  झपना  समय

 प्रस्तुत  किये  ।
 बचाना  चाहते  थे  ।  संभवतया  परिणाम

 खण्ड  ८६
 यही  होता  यह  भी  संभव  था  कि

 श्री  साधन  गुप्त ने  अरपना  संशोधन
 गा

 |  उन  पुस्तकों  के  कारण  नाराज  हो  कर  उस  ने

 ६२७  प्रस्तुत  किया  ।  मेरे झ्रासामी  के  विरुद्ध  कुछ  कौर
 भी

 किया  होता  परन्तु  सौभाग्यवश  उस  ने खण्ड  C9

 सब  कुछ  नहीं  किया  ।  इसलिये  मैं  सरकार  के

 इस  कार्य
 की

 सराहना  करता  हूं  । द
 ने  कमरा  अपनें  eerie Wear  - R25

 झर  ६२४  प्रस्तुत किये  ।  खंड
 ८५

 बिल्कुल  ही  है
 ।

 इस
 से  निरपराध घोषित  करने  वाले

 श्री  एस०  एस०  सोर
 )

 शिकारी  के  प्रति  कुछ  भ्र विद् वास की  सी

 में  खंड
 ८२

 तथा  खंड  ८३  में  किये  गये  संशोधनों
 भावना  प्रतीत  होती  है  ।  यह  व्यवस्था  भ अंग्रेज़ों

 की  सराहना करता  हं  ।  अभी तक द्वितीय तक  द्वितीय
 ने

 अपने  लाभ
 के

 लिये  अपनाई इसलिये

 waar  तृतीय  श्रेणी  के  दंडाधिकारियों  के  सरकार  निम्न  न्यायालय  से  मुक्त  हुए

 नीतियों की  दंडाधिकारी  युक्त को  दंड  दिलाना चाहती  थी  ॥

 अथवा  उप  सुना  हम  उस  समय  भी  इस  के  विरोधी थे  कि
 करते

 थे  ।  परिणामस्वरूप वह  भ्रमित  कार्यपालिका  के  द्वारा  मुक्त  हुए  व्यक्ति  केਂ

 दंडाधिकारियों
 के  निणंयों

 की
 कपिल  सुनते  विरुद्ध

 उच्च  न्यायालय  में  कपिल  की  जाये  ॥

 समय  gy  रूप  से  न्याय  नहीं  करते  थे  ।  वे  परन्तु  अब  एक  गैर  सरकारी  व्यक्ति को  भी

 कपिल  करने  का  अधिकार  दिया  जा  रहा  है  ।

 ठीक  नहीं  समझते
 थे

 ।  उन  के  कार्यालय का  इस  अधिकार के  द्वारा  यदि  कोई
 धनी  व्यक्ति

 भी  निम्न  न्यायालय  में  विपक्षी  को  दंड
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 न
 दिला  सका  तो  वह  झपने  धन  के  बल  पर  उसे  इस  परिणाम  यह  होगा  कि  अभियुक्त

 उच्च  न्यायालय  से  दंड  दिलाने  का  प्रयत्न  अपील  करता  gat  झिझकेगा  ।  क्योंकि

 उसे  सदैव  यह  दर  रहेगा  कि  कहीं  दंड  बढ़ करेगा
 ।

 विचार  से  अपराध  व्यक्ति

 अपनीਂ  सामाजिक  कठिनाइयों के  कारण
 न  जाय  ।  डा०  काटजू  नेपाली  एक  पुस्तक  में

 लिखा  है  कि  एक  मामले  म  न्यायाधीशों ने ही  करते  हें  ।  उदाहरण  के  लिये  जमींदार  तथा

 किसानों  को  ही  लीजिये  ।  विकास  की  कुछ  उन  से  कहा fe  इसਂ  मामले  में  दंड  बढ़ाये

 अपनी  कठिनाइयां  होती  हैं  ।  शान्ति  से  इन  जाने  के  लिये  नोटिस  दिया  जाना

 कठिनाइयों के  सुलझायें  जाने  कोई  आशा  चाहिये  ।  नोटिस  fear  गया  परन्तु  जब

 नहीं  होती  है  तथा  क्रोध में  हराकर  वहं  दुबारा  यह  मामला  एक  दूसरे  न्यायाधीश

 समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उस  नें  अ्रभियुक्त कोई  अपराध कर  बैठते हें  ।  इस  प्रकार के

 व्यक्ति  को  पुलिस  शीघ्र  ही  पकड़ने  का  प्रयत्न
 को  निरपराध  घोषित  किया  ।  परिणामस्वरूप

 नोटिस को  रह  कर  के  भ्र भि युक्त को  निरपराध करती  है
 ।  दंडाधिकारी  विपक्ष के  प्रति

 भूति  रखते  हुए  भी  साक्ष्य  के  आ्राधार  पर  उसे
 घोषित  कर  दिया  गया  ।  यदि  ऐसी  व्यवस्था

 न  होती at  पहले  वाले  न्यायाधीशों ने  दंड
 निरपराध  घोषित  कर  देता  है  ।  परन्तु  यह  निर्धन

 व्यक्ति  मुक्त  होने  पर  भी  शिकायत  करने  वाले  बढ़ा  दिया  होता  ।  सरकार  कह  सकती  है  कि

 के  कारण  फिर  फंस  जाता  है  ।  मान  लीजिये  उस  ने  एक  परन्तुक  भी  रखा  है  जिस  में

 उस  को  सभी  न्यायालय मुक्त  कर  देत ेहैं
 फिर  बताया गया  है  अभियुक्त को  कारण

 भी  इन  सब  न्यायालयों  में  पेश  होने  के  लिये  बताने  का  अवसर  दिया  जायेगा  |  हमें  अपने

 समक्ष  इस  का  चाहिये  ।
 उसे  धन  व्यय  करना  पड़ेगा  जो  कि  उस  के  लिये

 एक  दंड  के  हीं  समान  होगा  ।  ऐसा  होना  ठीक
 वकील  बहस  कर  रहे  न्यायाधीश  विचार

 नहीं  है  ।  यदि  गलती  से  कोई  दंडाधिकारी किसी  कर  रहा  जेसे  ही  बहस  समाप्त  होती  है

 व्यक्ति को  निरपराध  घोषित कर  दे  तो  भी  वह  अभियुक्त  के  वकील  से  पुछते  हें  कि  दंड

 उस  को  मुक्ति  मिलनी  ही  चाहिये
 ।

 इस  लिये  बढ़ायें  जाने  के  सम्बन्ध  में  श्राप  की  क्या  कहना

 है  ।  वह  बड़ी  उलझन  में  पड़  जायेगा  |  इसलिये में  इस  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  क्योंकि  इस  में  इतनी

 पहले  अपील  की  सुनवाई  होनी  चाहिये  ।

 मंत्री  को  इस  को  समाप्त  करने  की  शझ्रावक्यकता  aa  कुछ  समय  अभियुक्त  को  मिलना  चाहिये  |

 उसे  दंड  बढ़ाये  जाने  का  निश्चित  नोटिस
 पड़ेगी ।

 मिलना  चाहिये  जिससे  कि  वह  एक  वकील

 खंड  ८६  के  अनुसार  उच्च  न्यायालय
 नियुक्त कर  सके  |  अन्यथा  पुनरीक्षण  के

 अपील  पर  दंड  बढ़ा  सकता  है  ।  पुरानी  दंड  अधिकार  तथा  तवील  सुनने  के  अधिकार

 प्रक्रि  संहिता  में  पुनरीक्षण  का  अधिकार  साथ  ही  साथ  व्यवहारिक  होंगे  जिससे  afr

 अपील  का  अधिकार  है  ।  जब  कोई  व्यक्ति  युक्त  बड़ी  कठिनाई  में  पड़  जायेगा  ।  इस  लिये
 उच्च  न्यायालय  में  atta  था  तो  मेरा  मत  है  कि  इन  परिवर्तनों  से  मुकदमे

 अभिषिक्त  को  झ्र धि कारों  के  वालों  को  कोई  लाभ  पहुंचने  के  बदले  हानि  ही

 अधीत  नोटिस  जाता  था  ate  केवल
 पहुंचेगी  कौर  इसलिये यह  भ्र वांछनीय  है  |

 तभी  दंड  बढ़ाया  जा  सकता  था  ।  इन  दोनों

 श्रमिकों  को  अ्रलग  अलग  रखा  गया  था  ।  पंड़ित  ठाकुर  दास  arta

 परन्तु  वर्तमान  सुधार  के  wae  ये  दोनों  जहां  तक  सत्र  न्यायाधीशों  को  शभ्रपीलें  सौंपने

 ग्रन्थकार  एक  साथ  गूंथ  दिये  गये  हें  के  उपबन्ध  का  सम्बन्ध है  में  इस  स्वागत
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 ठाकुर  दास

 करता  हूं  ।  ऐसा  हुआ  है  कि  कतिपय  नीतियों  का  लोप  कर  देना  यदि  इस  देश

 के  विरुद्ध  अपीलों  को  इस  लिपे  स्वीकार  कर  में:;कु  समय  से  घारा  ४१७  लिप-नू  रही  होती

 लिया गया  क्योंकि  वें  जानते  थे  कि  वें  तो  मैं  ऐसे  संशोधन  प्रस्तुत  करता  te  विमुक्ति

 दण्डाधिकारी  भ्रष्टाचारी  हें ग्र ौर  कुछ
 पर  कोई  ग्रसित  न  होगी  चाहिये  यह  उपलब्ध

 शिकारियों  की  कुख्याति  न  होने  पर  भ्र पी लों  केवल  इसलिये  क्योंकि  हमें  अर्पना

 को  अस्वीकार  कर  दिया  में  ऐसे  पालिका  पर  पूर्ण  प्रयास  नहीं है  ।  त्रि मुक्ति यों

 झायुकतों  के  सम्बन्ध  में  भी  जानता  हूं  जिन्हों  के  विरुद्ध  ग्रपीलों  के  सम्बन्ध  में  उच्च  न्यायालयों

 ने  इसी  प्रकार से  निर्णय  दिये हें  |  wa  मुझे
 ने  दो  या  तीन  सिद्धान्त  बनाये  हुए  जित

 में  से

 प्रसन्नता  है  कि  ae  परिवर्तन  कर  दिया  गया  एक  यह  है  कि  कपिल  पर  अभियुक्त  को

 है  ।  राधा  के  मूल  सिद्धान्त  भ्र स्वीकार

 कर  देना  चाहिये  ।  अंग्रेज़ों  ने उच्च  न्यायालयों

 गैर-सरकारी  .  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में
 के  पास  कपिल  के  उपबन्ध  इस  लिये  बना  रखें

 विशेष  रूप  से  शभ्रपीलों  का  नया  उपबन्ध  थे  ताकि  राजनैतिक  मामलों  में  निर्णयों

 किया  गया  है  ।  उच्च  न्यायालय
 को

 उच्चतम  को  बदलवा  सकें  |  ग्रह  मेरा  जोरदार

 न्यायालयਂ  की  तरह  झ्र धि कार  दे  दिये  गये  हे  रोब  है  कि  घारा  ४१७  को  नई  धारा  ३,

 कि  पहले  उन  से  भ्रमित  की  mania  मांगी  ५  का  उपबन्ध
 अब  उचित नहीं  है

 जायेगी  ate  भ्र नुम ति  मिलने  पर  कपिल  की

 जा  सकेगी
 ।

 परन्तु  में  जानता  हूं  कि  wa
 में  समझ  सकता  हूं  कि  राज्य  अथवा

 ८०,  €०  प्रतिशत  मामलों  में  प्रार्थनापत्रों  को  जनता  अभियुक्त  के  विमुक्त  हो  जानें  पर

 रह  कर  दिया  जाता  है  ।  मुझे  अनुभव  नहीं  कि  अपील  के  लिये  आतुर  परन्तु  दो  भ्र पी लों

 उच्चतम  न्यायालय  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  पर  क  ग्रोवर  पोल का  क्या  प्रथ  होगा ।

 किस  प्रकार  करता  परन्तु  प्रिवी  कौंसिल
 खण्ड ८६  में  दण्ड  बढ़ाने  के  अधिकार के  निर्णय  प्रायः  इसी  प्रकार  के  होते  थे  ।

 बहुत  निरंकुशता पूर्ण हैं  ।  इस  का  तो  यह
 यदि  पुलिस  ही  किसी  मामले  को  खराब  कर  दे

 श्रभिष्राय  है  कि  लोग  अपील  करने  से  घबरायेंगे  ।
 तो  ee  प्रतिश्त  मामलों  में  उन  के

 सफल  होने  की  संभावना  नहीं  रहती  ।  ऐसे  अ्रापराधिक  मामले  में  यह  पहले  से  कहना  तो

 बहुत  कठिन  होता  है  कि  ota  न्यायालय
 बहुत  से  मामले होते  जिन में  भ्रष्टाचारी

 पुलिस  पदाधिकारी  मामले  को  खराब  का  क्या  दृष्टिकोण  होगा  |  अतएव  इस  उपबन्ध

 से  गरीब  निरपराधी  व्यक्ति  कपिल  करने  में
 कर  देते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  के  लिये  कोई  उपबन्ध

 नहीं है  ।  धारा  १६२  के  बयानों  के  संबंध  में
 निरुत्साहित  होंगे  ।

 मूझे  एक  मामले का  स्मरण

 है  जिस  में  ary  कारावास  दण्डित
 में  ने  यह  निवेदन  किया  था  कि  यदि  पुलिस

 पदाधिकारी मामले  को  खराब  करने  के  हेतु
 व्यक्ति

 ने
 केवल

 इसलिये setter  नहीं  की  थी

 अन्य  ढ़ंग  के  ही  बयान  ले  तब  उस  बयान  को  कि  कहीं  उसे  फांसी
 न

 दे  दी  जाये
 ।

 अभियोगी पक्ष  के  साक्षी का  खण्डन  के  लिये  खण्ड  ८७  के  सम्बन्ध  में  में  ने  एक  संशोधन

 ग्रहण  कर  लिया  जायेगा  ।  atta  के  उपबन्ध  प्रस्तुत  किया  है  ।  इन  से  लोगों  को  अपीलਂ

 से  तो  भअ्रभियोगी पक्ष  को  भी  अवसर  मिल

 जायेगा  ।
 करने  का  अधिकार  मिल  जाता  है  ।  इस

 at
 मेरा  यह  न्र  निवेदन

 है  कि  इन  उपबन्धों  म  अपील  के  उपबन्धों
 लय  इन  भ्र धि कारों  का  प्रयोग  करते  हें  ।



 थ
 Be  ्
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 मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  मामलों  में  जमानत  न्यायाधीश  ने  दिया  तो
 उच्च  न्यायालय

 हीं  ली  जाती  उन  में  भी  ये  भ्र धि कार  दिये  कपिल  करने का  अ्रधिकार  प्राप्त
 होना  चाहिये

 _  जाने  चाहियें  |  ऐसे  अवसर  पर  केवल  यह  विचार  माननीय  गह-मंत्री ने  कहा  है  कि  वह

 नहीं  करना  चाहिये  कि  मामला  गंभीर  है  अ्रथवा  यह  चाहते हें  कि  न्याय  शीघ्र  होना  चाहिये

 क  अन्य  प्रकार  का  है  ।  गम्भीर  मामले  में  भी  श्र  उस  पर  कम  से  कम  व्यय  होना  चाहिये
 |

 a
 न्याय  करनें  के  लिये  न्यायालय  इस  निष्कर्ष

 मेरे  संशोधन का  भी  यही  उद्देश्य है  ।  उपखण्ड

 पर  पहुंच  सकता  है  कि  afar
 को

 भ्रमित  ३  के  अ्रनसार  वादी  को  अपील  के  लिय  उच्च

 करने  अवसर  देना  चाहिये  ।  भले  ही  न्यायालय  से  श्रीमती  मांगनी  होगी  जिस

 से  भ्रमित  प्रतिभूति  मांग  ली  जायें  अभिप्राय यह  है  कि  एक  ग्रामीण  दरिद्र

 रितु  प्रत्येक  मामले  में  इस  लाभदायक  उपबन्ध  ब्यक्ति  को  कलकत्ता  बम्बई  इरादी  स्थानों  पर

 :  ग-लाभ  उपलब्ध होना  चाहिये  जा  कर  विख्यात  अधिवक्ता  करने  होंगे  |

 यह  तके  दिया  जा  सकता  है  कि  यदि
 इस  पर  अत्याधिक व्यय  होगा  जो  कि  विधेयक

 के  उद्देश्य  के  विरुद्ध  है  ।  मेरा यह  निवेदन  ह
 कसी  व्यक्ति  को  दण्ड  दिया  गया

 है  कि  यदि  दण्डाधिकारी ने  विमुक्ति का
 संभव  है  वह  उद्दण्ड  हो  जाये  तथा  आदेश  दिया  हो  तो  सत्र  न्यायालय  को  अपील

 या  कर  बेठ  |  तब  श्री  साधन  गप्त  के  संशोधन
 प्राप्त  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये

 को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  कि  जिन  मामलों
 बम्बई  के  मुख्य  प्रेसीडेंसी  दण्डाधिकारी ने  भी

 दण्ड दो  वर्ष  उस  से  कम  कारावास

 ग  तो  न्यायालय को  ये  अ्रधिकार  प्रयोग  इसी  प्रकार की  राय  दी  है  ।  सांबलपुर

 की  विधि  जीवी  संस्था  ने  इस  राय  का  समय
 की  afer  प्राप्त  होनी  चाहिये  |

 किया  है  |  इसी  प्रकार  wee  लोगों ने  गौ

 श्री  राने  :  में  माननीय  सदस्य  श्री  साधन
 इस  विचार  की  दृष्टि  की  है  ।

 श्री
 मोरे  सनौर  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  कोई  सा

 के  इन  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  विमुक्ति  सम्य देश  है  जहां  विभक्ति के  विरु
 ही

 के  विरुद्ध  कोई  अपील  नहीं  होनी  चाहिये  |  प्रकार  का  उपबन्ध  है  ?

 a  मेरा  यह  विचार  है  कि  वादी  के  साथ  भी  न्याय  श्री  रान  मेरे  मित्र  ने  पूछा है

 किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  उस  के  साथ  ऐसा  उपबन्ध  किन  किन  सम्य  देशों  में  है
 ।

 न्याय  gat  हो
 तो

 उस  अन्याय  को  भी  हमें  भ्रपने  देवा  में  परिस्थितियों के  भ्रनुसार
 ही

 दूर  करना  चाहिये  ।  निरापराध
 समायोजन  करना  चाहिये  ।  चाहे  कोई  उपबन्ध

 अभियुक्त को  भी  विमुक्त  कर  देना  चाहिये  |
 किसी  wer  देश  में  हो  अथवा न हो परन्तु न  हो  परन्तु

 मन  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों को  भी  हमें  समयानुकूल  परिवर्तन  करना  चाहिये

 यह  कहते  सुना  है  कि  नैतिक  दृष्टि  से  यह  विश्वास  इस  बात  को  बहुत  लोग  स्वीकार  करेंगे कि

 होने  पर  भी  कि  श्रभियक्त  अपराधी  है  वह  बहुत  से  मामलों  में  विभक्ति  से
 वादी

 के
 प्रति

 बंघ  रूप  से  उसे  arent  सिद्ध  नहीं  कर  अन्याय  हो  जाता  है  उस  का  कुछ  उपचार

 सकते |  हमें  वादी  के  साथ  न्याय  करने  का  होना  चाहियें  ।  में  इस  सिद्धान्त  को

 स्वीकार कर  लेनें  की  सिफारिश  करता  ए भी  स्थान  ढूंढ़ना  चाहिये  ।  मेरा  संशोधन  यह
 ७

 हैकि  सत्र  न्यायाधीश को  भी  adie के
 कौर  इस  के  साथ  अपने  संशोधन

 कार  मिलने  चाहियें  ate  यदि  विमुक्ति  का  अनुसार  यह  चाहता  हूं  कि  इसे  बढ़ा

 frig सत्र
 न्यायाघीश  या  सहायक  सत्र  जाये

 532  LSD
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 श्री  जी०  एच०  देशपांडे  :  श्री  राने  नें  कहा  है  कि  उन  के  संशोधन

 से  बिना  विलम्ब  के  ae  कम  व्यय  पर  न्याय में  अपने  मित्र  श्री  राने  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  संशोधन  का  समर्थन  करने  के  लिये  प्राप्ति  का  उद्देश्य  पूर्ण  हो  जायेगा  ।  परन्तु  मेरा

 खड़ा  हुआ  हुं  ।  इन  दिनों  की  चर्चा  में  किसी  ने  यह  निवेदन  है  कि  उन  का  सुझाव  भ्र त्या धिक

 भी  वादी के  सम्बन्ध में  अपनी  अभिरुचि  व्यय  वाला  कौर  उलझन  भरा  है  ।  उन  का

 व्यक्त  नहीं  की  थी  ;  सभी  ने  अ्रभियुक्त  का  कहना  है  कि  यदि  किसी  शिकायत  करने  वाले

 पक्ष  लिया  था  मानों देश  में  ऐसी  परिस्थितियां
 की  शिकायत  रह  हो  जाये

 तो
 उसे  प्राग  इधर

 हो ंकि  बहुत  से  निरपराध  व्यक्तियों
 को

 साक्ष्य के  बिना  ही  दण्ड  दे  दिया  जाता  हो  ।  बहुत  खच  हो  जाता  है  ।  यदि  सत्र  न्यायालय

 ऐसी  बात  नही ंहै  दि  समाज  अपने  को
 तथा  उच्च  न्यायालय में  से  एक  को  चुनने  का

 रक्षित  समझता  है  ।  वादी  केवल  इस  लिये  sat  किसी  व्यक्ति के  सम्मुख  जाता है  तो

 शिकायत नहीं  करता  क्योंकि are  कल  किसी  उच्च  न्यायालय
 को  प्राथमिकता

 दी  जानी

 अपराधी को  दण्ड  दिलाना  प्रायः  असम्भव  चाहियें  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  अनुमति

 है  समाज की  प्रगति  के  लिये  आवश्यक है  मिल  जायें  तो  ag  उच्च  न्यायालय के  सम्मुख

 कि  समाज  में  रक्षा  की  भावना  विद्यमान  हो  ।  अपील
 कर  के  इस प्रश्न को  अन्तिम  रूप से

 सभी  वादी  बुरे  व्यक्ति  नहीं  हें
 शर  न

 ही  निबटा  सकता  है
 ।

 माननीय  मंत्री  का  यह

 सभी  ्य  भ्र परा धी  हैं
 ।  अपराधी

 को  सुझाव  शिकायत के  मामलों में  भी

 अपने  बचाव  का  अवसर  चाहिये  कपिल  की  अनुमति  होती  एक  नई

 कौर  वादी  को  अपनी  शिकायत  प्रमाणित  चीज है
 ।  यदि  ऐसा  तो  में  यह  निवेदन  करना

 करने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  |  चाहूंगा  कि  सरकारी  मामलों  में  भी

 म
 a

 करने  की  अनुमति  होनी  चाहिये  ।

 पंडित  मुनेशवर  दत्त  उपाध्याय
 निजी  शिकायतों  कुछ  नियंत्रण

 श्री  राने  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  विधान  लगाना है  तो  वह  विमुक्ति के  विरुद्ध  सरकार

 gra  केवल  अभियुक्त  की  ही  सहायता  नहीं  द्वारा को  जाने  वाली  अपीलों  के  सम्बन्ध में

 करनी  परन्तु  मुझे  उन  के  इस  सुझाव  भी  होना  चाहिये  ।

 से  विरोध है  कि  अपील  सत्र  न्यायालय से

 की  जाये  ।  सिद्धान्त के  नाते  में  विमुक्ति पर  कुछ  सदस्यों  ने  यह  व्यक्त  किया  है  कि

 भ्रमित  का  भी  विरोध  करता  हुं  ।  कई  बार  विमुक्ति  के  विरुद्ध  atta  करने  का  ताइपे

 शिकायतें  सर्वथा  निरपेक्ष  होती हें  कौर  उन
 न्यायपालिका में  विश्वास  प्रकट  करना  होगा  ।

 पर  कौर  समय  लगाना  स्वेता  व्यथ  होता  है  ।
 श्री  मोरे  का  कथन  है  कि  दंडाधिकारियों पर

 अतएव  विमुक्ति  के  विरुद्ध  भ्रमित  का  उपबन्ध
 विश्वास  नहीं  जा

 न  रखनें
 का

 सिद्धान्त
 उपयुक्त ही  है  ।  परन्तु  कि  वें  मामलों  का  उचित  रूप  से

 कभी  कभी  ऐसा  भी  होता  है  कि  दण्डाधिकारी
 अध्ययन  नहीं  करते  हें  |  तत्पश्चात

 बिना  कारण  अथवा  किसी  ट्ेषभाव  के  उन  का  कथन  है  कि  उन  दंडाधिकारियों

 कारण  सच्चे  मामले  को  भी  असफल कर  देता
 पर  विश्वास  करना  चाहिये

 तथा
 उनके  निर्णय  के

 है
 ।

 अतएव  इस  के  लियें  कोई  उपबन्ध  होना  विरुद्ध  atta  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 मेरी  समझ  मेंਂ

 चाहिये  कौर  इसी  भ्राता  पर  सरकार
 उन  का  यह

 तक
 नहीं  पाया

 ।
 मेरे  विचार  से

 के  अपील  करने  के  अधिकार को  gras

 समझा गया  था
 तो  यदि  हम  उन  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकते

 तो  उन  के  ia  निजी  अभियोगों  के  सम्बन्ध  में
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 fet  गये  भ्रादेशों  के  विरुद्ध  adie  की  भी

 कोई  व्यवस्था होनी  चाहिये  t  का  उत्साह  कम  रह  जाता  है  जो

 के  लिये  घातक  सिद्ध  होता  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  यह  भी

 कहा था  जब  दण्डाधिकारी एक  बार  अन्तिम  बात  मझे  इस  सम्बन्ध  म  यह

 किसी  मामले  पर  विचार  कर  ले  तो  फिर  कहनी है  कि  meter  दण्डाधिकारियों  द्वारा

 उन
 के

 मार्ग
 में

 गड़बड़ी
 नहीं  उत्पन्न  की

 की  गई  दोष सिद्धियों  की  atte  सुनने  से

 लानी  चाहिये  |  यह  समझा  गया  है  कि  उस  दंडाधिकारियों को  मुक्ति  मिल  गई  है  ॥

 के  भराने  दण्दाडाधिकारी  यह  चीज  बहुत  पहले  ही  हो  जानी  चाहिये

 ही  इस  बात  का  facia  करने  के  लिये  उपयुक्त
 थी  जो  अरब  जा  कर  इस  विधेयक  में  ar  सकी

 व्यक्ति  होगा  कि  अभियोग  की  सुनवाई  है  ।

 नये  सिरे  से  की  जानी  चाहिये  शारिवा  नहीं  ।
 अतिरिक्त  तथा  सहायक  सत्र  न्यायाधीशों

 रम  यहां  उस  सिद्धान्त  पर  ध्यान  नहीं  के  लियें  अभियोगों  के  अलग  अलग  वर्ग

 दे  रहे  यद्यपि  दण्डाधिकारियों से  गलती  निश्चित करने  की  व्यवस्था की  गई  है
 को  सकती  किन्तु  होती  नहीं

 इस  से  कुछ  गड़बड़ी  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।

 है  ।
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  शिकायतों  के

 होने  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  कपिल  श्री  मूलचन्द  दु
 >

 करते  व्यवस्था भी  होनी  चाहिये  ।  :  में  श्री  साधन  गुप्त  के  इस  कथन  से

 सहमत नहीं  कि  धारा  १७  के  उपबन्धों  को

 (»  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  अ्रपराधी

 उच्च  न्यायालय  में  atta  विमुक्ति  के  बिल्कुल ही  समाप्त  कर
 दिया

 जाय  ॥

 विभक्ति के  विरुद्ध  झ्रावस्यकता से  शरीक
 faa

 करता  किन्तु  होता  उस  का  उल्टा
 aire  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इसी  कारण

 उस  के  दण्ड  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।
 राज्य  सरकार भी  अरपिल  करने  के

 इस  से  कपिल  करने  का  उत्साह  ठण्डा  प्रगति

 a  रहा है

 लिये  भझ्रतुमति  नहीं  देती है
 ।  मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  धारा  १७  के  उपबन्ध  ग्रावश्यक हैं

 काटजू  :  में  समझता  हूँ  कि  य़ह  तो  इस  कारण  उन्हें  नहीं  हटाया  जाना  चाहिये

 अच्छा है  ।

 पुलिस  के  द्वारा  सहायता  न  की  जाने
 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  :  यह  पर  झ्रथवा  जांच न  होने  पर  झभिभोकता  को

 कभी  बरच्छा  सिद्ध  हो  सकता  है  तो  mit

 ख़राब  भी
 अपील  करनी  पड़ती  है  ।  हो  सकता  है  कि

 इनमें  कुछ  मामले  सही  न  किन्तु  सामान्यतः

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सभी  अभियोग
 मदि  अपील  नहीं  की  ज़ाती  तो

 बिल्कुल  ware  मामलों में  ही  झूठे  होते  हैं
 ।  दण्डाधिकारी इन  मामलों  पर

 पुनर्विचार aaa  दण्ड  में  वृद्धि करने  के  लिये
 उचित  ध्यान  नहीं  देते  ।  झभिभोकता  को

 आवेदन  दिया  ज़ाता  है  ।  नदी  अपील  की  जाती  अपील  करने  का  अधिकार  तो  होना  ही

 है  तो  सरकार  दण्ड  में  वृद्धि  के  किन्तु  में  श्री  राने  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं

 लिये  आवेदन  प्रस्तुत  करती  है  ।  ऐसा  नहीं  हूं  कि  atta  सत्र  न्यायाधीश  के  पास  की

 होना  चाहिये  ।  अन्यथा  यदि  की  जानी  चाहिये  ।  उच्च  न्यायालय से  ae  की

 सुनवाई  के  समय
 ही

 आवेदन  पत्र  दे  दिया  अनुमति  मिलने पर  ही  otter  होनी  चाहिये  ।
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 सर  द  दि  द  दी  पन
 —

 | यक  RIVES

 मूलचन्द

 जब  तक  किसी  देश  से  पाप  तथा  भ्रष्टाचार
 धारा  CRY  के  अधीन  उच्च  न्यायालय

 को  दण्ड  में  वृद्धि  करने  का  afer  है  कौर  नहीं  समाप्त  होते  तब  तक  उस  देश  में  शान्ति

 का  साम्राज्य  स्थापित  नहीं  हो  सकता  ॥ Vik

 न्यायालय के  सम्मुख  पुनर्विचार का  शझ्रावेदन  सभी  प्रकार  सम्पन्नता

 पत्र  प्रस्तुत करे  ।  उन्नति  होनी  भी  आ्रावश्यक है

 श्री  अल्तेकर
 को यह  भय  होना  चाहिये  कि  यदि  वे  बुरे

 कार्य  करेंगे  उन्हें  उचित  दण्ड  मिलेगा  +

 खण्ड  ८५४५  तथा  ८६  की  रक्षा

 के  लिये  ga  उन से  किसी भी  प्रकार  इस  कारण  में  श्री  राने  के  इस  संशोधन

 उस  का  सहित  नहीं  हो  सकता
 |

 यदि  अभियुक्त
 का  समर्थन  करता  हूं  कि  विमुक्ति  के  विरुद्ध

 को  यथोचित  दण्ड  नहीं  दिया  गया  है  तो
 अपील  की  बजाय

 सत्र  न्यायालय  में  होनी
 क्योंकि

 बन्ध  का  में  समेत  हुं  ।  अपराधी  को  गरीब  लोगों  की  पहुंच  वहां  तक  बड़ी

 के  अनुसार  wa  दण्ड  मिला  करेगा  |  कठिनाई से  हो  सकेगी  |  ऐसे

 खण्ड  ८५  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना

 न्यायालय में  की  जानी  चाहियें जो  निकट

 भी  हो  जिसे  सारे  अधिकार  भी  प्राप्ता

 है  कि  विमुक्ति  के  विरुद्ध  ate  की  व्यवस्था

 हों  ।  इस  के  लिये  सत्र  न्यायाधीश  सब  से  उपयुक्त
 होनी  चाहिये  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  यह  समझता

 है  कि  उस  के  साथ  न्यायाधीश  ने  न्याय नहीं
 उन  में  जनता  का  विश्वास  भी  है  ।  अतः

 में  इस  संशोधन  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हुं  ।
 किया है  तो  उसे  atta  करने  का  शभ्रधिकार

 होना  चाहिये  ।  किन्तु  इस  का  तात्पयें  यह
 को  आर०  डी०  मिश्र

 नहीं  जेसा  कि  कुछ  सदस्यों ने  कहा  है  कि
 :
 मेरे  भाई  राने  साहब  ने  जो

 उसे  न्यायपालिका में  विश्वास  नहीं  है  झमेंडमेंट  नम्बर  Yow  दिया  है  में  उस  को

 में  सामाजिक न्याय  की  दृष्टि से  इस  समस्या  सपोर्ट  करता  हूं  ।  गवर्नमेंट ने  इस  बिल  में

 पर  विचार  करना  चाहता  हूं  ।  में  तो  कहूंगा कि  यह  बात  रख  कर  कि  कम्पलेनेंट्स  को  भी

 सभ्यता  वहीं  पर  समझी  जानी  चाहिये  में  wa  करनी  इस

 जहां  नैतिकता  एवं  शान्ति  हो  तथा  अपराधियों  उसूल
 को

 मान  लिया  है  कि
 जो  कम्पलेनेंट्स

 को  उचित  दण्ड  दिया  जाता  हो  ।  किन्तु  होते  हूं  उन  के  सम्बन्ध  में  न्यायालय  अक्सर

 ait  के  कथित  सभ्य  देशों  में  इस  प्रकार के  गलती  करते  हैं  श्र  गवर्नमेंट  ने  ऐसा  महसूस

 उपाय  ara  जा  रहे  हें  कि  वास्तविक  किया  fe  उन  को  कोई  मौका  का

 का  पता  लगा  कर  उसे  दण्ड  देना  चाहिये  |  मेरा  यह  कहना  नहीं  है  कि  मजिस्ट्रेट

 कठिन  हो  जाता  है  ।  में  ऐसे  देश  को  जो  हैं  वह  एक  गलत  काम  करते  हैं  शौर  जज

 ज्यादा  बढ़िया  करते  हें  ।  बात  यह  है  कि  इन्सान सभ्य  देश
 मानने

 के  लिये  तैयार  नहीं हूं  ।

 किसी  भी  देश  को  हम  सभ्य  देश  तभी  कह  सकते  गलती  करता  है  ।  भर  इज  ह्युमनਂ  ॥

 हें  जब  वहां  चोरियां  तथा  किसी  प्रकार के  मजिस्ट्रेट  से  भी  गलती  होती  है  भर  जज  से

 अपराध
 न

 होते  हों  तथा  लोग  नैतिक  ढंग  से  गलती  होती  है  ।  मुलजिमों
 को  सजा होने पर हो

 जीवन  यापन  करते  हों
 ।

 हमें  उपनिषद्‌  में  अपील  करने  का  हक  दिया  eat  है

 रोजा  जनक  का  वह  वाक्य  स्मरण  है  जिस  में  इसलिये  कि  हो  सकता  है  कि  मजिस्ट्रेट

 ल्
 उन्हों  ने  कहा  था  जनपदे  त्  उनको  सजा  करने  में  गलती  की  हो  या  जज  ने
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 गलती  की  हो  तो  वह  जागें  जा  कर  अपने  लिये  की  ,  ऊपर  के  कोर्ट  ने  हाईकोट  नें उस
 को

 न्याय  प्राप्त कर  सकें  इसी  तरीके पर  यह  दुरुस्त  fear
 ।  हाईकोर्ट ने

 उस

 जरूरी  हो  जाता  है  कि  जिन  लोगों  ने  इस्तगासा  पर  जब  गौर  किया  तो  उस  को  दूसरे  तरीके

 भ्र  कम्पलेंट  दायर  पर  पहचाना  कौर  उन्हों  ने  उस  गलती  को

 उन  का  फैसला  करने  में  अगर  मजिस्ट्रेट  ने  दूर  लेकिन
 तब

 भी  उस  में  गलती  रह

 गयी  उस  को  फिर  शराबे  जा  कर  सुप्रीम या  जज  ने  शक्ति  की  है  ate  मुलजिमों  को

 कानून  का  गलत  इस्तेमाल कर  के  छोड़  दिया  कोर्ट  ने  दूर  किया  ।
 तो

 गलती
 का

 जहां  तक

 है  तो  वह  न्याय  पाने  के  लिप्रे  ऊपर को  जा  ताल्लुक  गलती  तो  हर  इंसान  से  होती  है  |

 सकें  ।  ऐसी  ऐसी  रूलिग्स  सामने  मौजूद  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  मुलजिम  को  छोड़ने  में

 यहां  मेरे  पास  पंजाब  की  एक  रूलिंग है  जिसमें  अ्रदालत  से  गलती  हो  ऐसी  हालत  के

 आप  देखेंगे कि  एक  औरत है  जिस का  नाम  वास्ते  गवर्नमेंट  यहां  पर  इस  बिल  में

 कौर  है  wie  जिन  पर  मुकदमा  यह  रक्खा  कि  कम्पलीट  केसेस  में  जो  मुस्तक़िल

 गया  fe  उस  ने  एक  आदमी से मिल से  मिल  हों  अगर  उन  को  कोई  शिकायत हो  तो

 कर  mod  पति  को  मरवा  दिया  ।  उन्हों  नें  वह  जा  कर  सीधे  हाईकोर्ट में  जायें  ।  यह  बात

 इकबाल  किया  था  att  पुलिस  ने  उस  का  जरा  समझ  में  नहीं  भराती  कि  मुद्दई  लोगों  को

 चालान किया  ait  जज  ने  कालेपानी  की  सजा  जरा  जरा  सी  बात  में  शौर  अक्सर  दौड़  दौड़

 नश  2 -~ x O%  में  कर  दी  लेकिन  जब  वह  मुकदमा  कर  हाईकोर्ट  अपील  के  वास्ते  जाना  पड़े  ।

 हाईकोट  में  पहुंचा
 तो

 हाईकोर्ट  ने  कहा  कि  स्टार  श्राप  अपील  का  मौका  देते  हैं  तो  क्यों

 ३०२  उस  स्त्री  पर  साबित  नहीं  बल्कि  न  वहीं  हैडक्वाटर  में  जिले  का  जो  जज

 202  साबित  होता  है  कि  उन्हों ने  लाश  को  होता  है  उस  के  पास  वह  अपनी  अपील  दायर

 गुम  किया  ate  इस  लिये  हाई  कोट  ने  उन्हें  कर  के  उस  से  फैसला  करवा  सकते  हूँ  ।  हाई

 दफा  २०१  के  अन्दर  सात  वर्ष  की  सजा  कर  दी  |  कोर्ट  तक  जाने  में  कौर  बड़े  बड़े  वकीलों  को

 हाईकोर्ट  से  मुकदमा  भाग  बढ़  कर  सुप्रीम  पेसा  देने  में  र  सफर  आदि  करने  में  काफी

 कोर्ट  में  पहुंचा  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  कि  हाईकोर्ट  खर्चा  होता  है  र  बड़ी  परेशानी  होती  है  ।

 गलत  है  ।  यह  कनफंदान  नहीं  है  प्रौढ़  उस  जब  हमें  जनता  को  अ्राराम  पहुंचाना  है

 qt  कोई  मुकदमा  साबित  नहों  होता  है  तब  हमें  उन  को  वहीं  अपने  हैडक्वाटर  पर

 और  कत्ल  बिल्कुल  गलत  है  ae  नतीजा  अपील करने  का  मौका  देना  चाहिये  ताकि

 यह  eat  कि  सुप्रीम  कोट  ने  हाईकोर्ट  के  जजों
 किसी  मजिस्ट्रेट  ने  कोई  गलती  की  है  तो

 की  राय  को  गलत  बतलाया  अर  कहा  कि
 सेशन  जज  उस  गलती  को  दूर  कर  दे

 ।
 उस  के

 हाईकोर्ट ने  २०१ में  जो  सजा  दी  वह  गलत  बाद  जागें  adie  का  मौका  नहीं  होना

 कनफेशन  मान  लिया  हालांकि  वहू  चाहिये ।  नगर कोई  संगीन  मामला हो  तो
 फैशन  नहीं  है  ।  हाईकोर्ट  ने  सेशन  जज  की

 वह  उस  को  हाईकोर्ट  में  ले
 जा

 सकते  हैं
 ।

 अ्रदालत के के  फैसले  को  गलत  बतलाया  कहा

 कि  इस  में  कत्ल  के  जुर्म  में  सजा  नहीं  हो
 ऐसा  सोचना  कि  हाईकोर्ट में  बड़ा  न्याय  हो

 जायेगा  झर  सेशन  जज  के  यहां  नहीं  होगा
 इस  में  तो  सिर्फ  लाश  को  छिपाने  की

 सगा  हो  सकती  है  ।  मेरे  कहने  का  यह  मतलब  यह  गलत  है  ।  गलतियां  सब  जगह  होती  हद  !

 नहीं  है  कि  जज  ने  कोई  बेईमानी  की  या  हाईकोर्ट में  भी
 गलतियां  होती हैं

 ।  हाईकोर्ट

 में  आपने यह  जो  अपील  का
 मौका  दियाः हाईकोर्ट  के  जज  ने  गलती  की ।  गलती

 हर  एक  से  होती  है  ।  सेशन  जज  ने  गलती
 इस  से  हाईकोर्ट में  काम  बहुत बढ़

 जायेगा
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 मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  मामलों में  जमानत  न्यायाधीश  ने  दियाਂ  तो  उच्च  न्यायालय  को

 नहीं  ली  जाती  उन  में  भी  ये  भ्र धि कार  दिये  अपील  करने का  अ्रधिकार  प्राप्त  होना  चाहिये

 जाने  चाहियें  |  ऐसे  भ्र वसर  पर  केवल  यह  विचार  माननीय  गृह-मंत्री ने  कहा  है  कि  वह

 नहीं  करना  चाहिये  कि  मामला  गंभीर  है  अथवा  यह  चाहते  हें  कि  न्याय  शीघ्र  होना  चाहिये

 अन्य  प्रकार  का  है  ।  गम्भीर  मामले  में  भी  श्र  उस  पर  कम  से  कम  व्यय  होना  चाहिये  |

 न्याय  ata  के  लिये  न्यायालय  इस  निष्कर्ष
 मेरे  संशोधन  का  भी  यही  उद्देश्य  है

 ।
 उपखण्ड

 पर  पहुंच  सकता  है  कि  अभियुक्त  को  अपील
 ३  के  प्रसाद  वादी  को  कपिल  के  लिये  उच्च

 करने  अवसर  देना  चाहिये  ।  भले  ही  न्यायालय  से  marae  मांगनी  होगी  जिस  का

 भ्र भि युक्त  से  अधिक  प्रतिभूति  मांग  ली
 अभिप्राय यह  है  कि  एक  ग्रामीण  दरिद्र

 परन्तु  प्रत्येक  मामले  में  इस  लाभदायक  उपबन्ध  व्यक्ति  को  कलकत्ता  बम्बई  ais  स्थानों  पर

 का  उपलब्ध  होना  चाहिये  ।  जा  कर  विख्यात  शझ्रधिवक्ता  करने  होंगे  ।

 इस  पर  अत्याधिक  व्यय  होगा  जो  कि  विधेयक

 यह  सके  दिया  जा  सकता  है  कि  यदि
 के  उद्देश्य  के  विरुद्ध है  ।  मेरा  यह  निवेदन

 किसी  व्यक्ति  को  मृत्यु  दण्ड  गया

 है  कि  यदि  दण्डाधिकारी ने  विमुक्ति का तो  संभव  है  वह  उद्दण्ड  हो  जाये  तथा

 हत्या  कर  बैठे  |  तब  श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन

 area  दिया  हो  तो  सत्र  न्यायालय  को  भ्रमित

 प्राप्त  करने  का  अ्रधिकार  होना  चाहिये  ।
 को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  किਂ  जिन  मामलों

 बम्बई  के  मुख्य  प्रेसीडेंसी  दण्डाधिकारी  ने  भी
 में  दण्ड  दो  वर्ष  उस  से  कम  कारावास

 का  हो  तो  न्यायालय  को  ये  भ्र धि कार  प्रयोग  इसी  प्रकार की  राय  दी  है  ।  सांबलपुर  (  उड़ीसा )

 की  विधि  जीवी  संस्था  ने  इस  राय  का  समर्थन
 करने  की  शक्ति  प्राप्त  होनी  चाहिये  |

 किया  है  ।  इसी  प्रकार  ora  लोगों ने  भी

 श्री  राने  :  में  माननीय  सदस्य  श्री  साधन  मेरे  इस  विचार  की  पुष्टि  की  है  ।

 श्री
 मोरे  ate  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  att  एस०  एस०  सोर  :  क्या  कोई  ऐसा

 के  इन  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  विमुक्ति  सम्य  देश  है  जहां  विमुक्ति के  विरुद्ध  इस

 के  विरुद्ध  कोई  aia  नहीं  होनी  चाहिये  ।  प्रकार की  अपील का  उपबन्ध  है  ?

 मेरा  यह  विचार  है  कि  वादी  के  साथ  भी  न्याय  श्रीराम
 :

 मेरे  मित्र  ने  पुछा  है  कि

 किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  उस  के  साथ  ऐसा  उपबन्ध  कित  किन  सभ्य  देशों  में  है  ।

 अन्याय  हुआ  हो  तो  उस  अन्याय  को  भी  हमें  art  देश  में  परिस्थितियों  के  श्रतुसार

 दूर  करना  चाहिये  ।  निरपराध
 समायोजन  करना  चाहियें  |  चाहे  कोई  उपबन्ध

 अभियुक्त को  भी  विमुक्त कर  देना  चाहिये  ।  किसी  सम्य  देश  में  हो  अथवा न  हो  परन्तु

 में  ने  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों को  भी  हमें  समयानुकूल  परिवर्तन  करना  चाहियें  |

 यह  कहते  सुना  है  कि  नैतिक  दृष्टि  से  यह  विश्वास  इस  बात  को  बहुत  लोग  स्वीकार
 करेंगें

 कि

 होने  पर  भी  कि  अभियुक्त  अपराधी  है  वह  बहुत  से  मामलों  में  विभक्ति  से
 वादी

 के
 प्रति

 aq  रूप  से  उसे  ant  सिद्ध  नहीं  कर  अन्याय  हो  जाता  उस  का  कुछ  उपचार

 सकते  |  हमें  वैदिक  साथ  न्याय  करने  का  होना  चाहिये  i  में  इस  सिद्धान्त  को
 भी

 साधन  ढूंढ़ना  चाहिये  ।  मेरा  संशोधन  यह  स्वीकार कर  लेने  सिफारिश  करता  हूं

 है ंकि  सत्र  न्यायाधीश को  भी  कपिल के  af  कौर इस
 के  साथ  अपने

 संशोधन
 के

 कार  मिलने  चाहियें  यदि  विमुक्ति  का  अनुसार  यह  चाहता  हूं  कि  इसे  कौर  बढ़ा

 सत्र  न्यायाधीश  या  सहायक  सत्र  दिया  जाये  |

 532  LSD.
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 श्री  जी०  एच०  देशपांडे  :  श्री  राने  ने  कहा  है  कि  उन  के  संशोधन

 से  बिना  विलम्ब  के  कौर  कम  व्यय  पर  न्याय :
 में

 अपने  मित्र  श्री  राने  द्वारा  प्रस्तुत

 किये
 गये

 संशोधन
 का

 समर्थन
 करने  के  लिये  प्राप्ति  का  उद्देश्य  पण  हो  जायेगा  ।  परन्तु  मेरा

 खड़ा  gat  हूं  ।  इन  दिनों  की  चर्चा  में  किसी  ने  यह  निवेदन  है  कि  उन  का  सुझाव  woofs

 भी  वादी  के  सम्बन्ध  में  अपनी
 अभिरुचि  यय  वाला  कौर  उलझन  भरा है

 ।  उन  का

 व्यक्त  नहीं  की  थी  ;  सभी  ने  झ्र भि युक्त  का  कहना  है  कि  यदि  किसी  शिकायत
 करने

 वाले

 पक्ष  लिया  था  मानों देश  में  ऐसी  परिस्थितियां  की  शिकायत  रद  हो  जाये  तो  उसे  श्रागे  इधर
 ७७१

 हो ंकि  बहुत  से  निरापराध  व्यक्तियों
 को

 उधर  भागना  पड़ता  है  जिस  में  उस  का

 साक्ष्य के  बिना  ही  दण्ड  दे  दिया  जाता  हो  ।  बहुत  खर्च  हो  जाता  है  ।  यदि  सत्र  न्यायालय

 ऐसी  बात  नही ंहै  च्  समाज  आप  को  तथा  उच्च  न्यायालय  में
 से  एक  को  चुनने  का

 रक्षित  समझता  है  ।  वादी  केवल  इस  लिये  प्लान  किसी  व्यक्ति के  सम्मुख  जाता है  तो

 शिकायत नहीं  करता  क्योंकि राज  कल  किसी  उच्च  न्यायालय  को  प्राथमिकता दी  जानी

 अपराधी को  दण्ड  दिलाना  हरसम्भव  चाहिये  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  अनुमति

 है  ।  समाज की  प्रगति  के  लिये  आवश्यक है  मिल  जाये  तो  वह  उच्च  न्यायालय के  सम्मुख

 कि  समाज  में  रक्षा  की  भावना  विद्यमान  हो  ।  कपिल कर  के  इस प्रश्न को  अन्तिम  रूप से

 सभी  वादी  बुरे
 व्यक्ति  नही ंहें  और न  ही  निबटा  सकता  है

 ।
 माननीय  मंत्री  का  यह

 सभी  अभियुक्त  अपराधी  हैं
 ।

 को  सुझाव  शिकायत
 के

 मामलों
 में  भी

 अपने  बचाव  का  अवसर  चाहिये  कपिल  की  अनुमति  होनी  एक  नई

 wt  वादी  को  अपनी  शिकायत  प्रमाणित  चीज  है  ।  यदि  ऐसा  तो  में  यह  निवेदन  करना

 करने  का  मिलना  चाहिये  ।  चाहूंगा कि  सरकारी  मामलों
 में  भी  अपील

 करने  की  अनुमति  होनी  चाहिये  ।  अतः

 पंडित  मनोवर  दत्त  उपाध्याय  में  निजी  शिकायतों  कुछ  नियंत्रण

 श्री  राने  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  विधान  लगाना है  तो  वह  विमुक्ति के  विरुद्ध  सरकार

 द्वारा  केवल  भ्र भि युक्त की  ही  सहायता  नहीं
 द्वारा की  जाने  वाली  अपीलों  के  सम्बन्ध में

 करनी  चाहिये  परन्तु  मुझे  उन  के  इस  सुझाव  भी  होना  चाहिये  ।

 से  विरोध  है  कि  भ्रमित  सत्र
 न्यायालय

 से

 की  जाये  ।  सिद्धान्त के  नाते  में  विमुक्ति पर  कुछ  सदस्यों  ने  यह  व्यक्त  किया  है  कि

 ara  का  भी  विरोध  करता  हुं  ।  कई  बार  विमुक्ति  के  विरुद्ध  अपील  करने  का  ताइपे
 शिकायतें  सर्वथा  निरर्थक  होती  हैं  ।  र  उन  न्यायपालिका  में  विश्वास प्रकट  करना  होगा  ।

 परतौ  समय  लगाना  स्वेता  व्यथ  होता  है
 ।

 श्री  मोरे  का  कथन  है  कि  दण्डाधिकारियों पर

 sara  विमुक्ति  के  विरुद्ध  कपिल  का  उपबन्ध  विश्वास  नहीं  किया  जा

 fe
 वे

 मामलों  at  उचित  रूप  से

 कभी  कभी  ऐसा  भी  होता  है  कि  दण्डाधिकारी  अ्रध्ययन नहीं  करते  हैं  |
 तत्पश्चात

 बिना  कारण  अथवा  किसी  द्षषभाव  के  उन  का  कथन  है  कि  उन  दंडाधिकारियों

 कारण  सच्चे  मामले  को  भी  असफल कर देता कर  देता
 पर  विश्वास  करना  चाहिये  तथा  उनके  निर्णय  के

 है  |  अतएव  इस  के  लिये  कोई  उपबन्ध  होना  विरुद्ध  कपिल  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 मेरी  समझ  में

 चाहिये  प्रौर  इसी  पर  सरकार  उन  का  यह  तर्क  नहीं  प्राया  ।  मेरे  विचार  से

 के  झपील  करने
 के  अधिकार को  आवश्यक

 तो  यदि  हम  उन  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकते
 समझा गया  था  तो  उन  के  दरा  निजी  अभियोगों  के  सम्बन्ध में
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 fet  गये  झ्रादेशों  के  विरुद्ध  अपील  की
 भी  जाये  कौर  वृद्धि  हो  तो  ata  करने

 कोई  व्यवस्था होनी  चाहिये  ॥  का  उत्साह  कम  रह  जाता  है  जो

 के  लिये  घातक  सिद्ध  होता  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  यह  भी

 कहा था  fe  जब  दण्डाधिकारी एक  बार  अन्तिम  बात  मझे  इस  सम्बन्ध  म  यह

 किसी  मामले  पर  विचार  कर  ले  तो  फिर  कहनी है  कि  अधीनस्थ  दंडाधिकारियों  द्वारा

 उन  के  मार्ग में  गड़बड़ी  नहीं  उत्पन्न की
 की  गई  दोष सिद्धियों  की  adie  सुनने  से

 लानी  चाहिये  ।  यह  समझा  गया  है  कि  उस  दंडाधिकारियों को  मुक्ति  मिल  गई  है  ॥

 के पश्चात  खाने  दण्दाडाधिकारी  यह  चीज  बहुत  पहले  ही  हो  जानी  चाहिये

 छी  इस  बात  का  निर्णय  करने  के  लिये  उपयुक्त
 थी  जो  अब  जा  कर  इस  विधेयक  में  सकी

 व्यक्ति  होगा  कि  अभियोग  की  सुनवाई  है  ।

 नये  सिरे  से  की  जानी  चाहिये  अथवा  नहीं  ।
 अतिरिक्त  तथा  सहायक  सत्र  न्यायाधीशों

 हम  यहां  उस  सिद्धान्त  पर  ध्यान  नहीं
 के  लिये  afar  के  अलग  wat  वर्ग

 दे  रहे  हें  ।  यद्यपि  दंडाधिकारियों से  गलती  निश्चित करने  की  जो  व्यवस्था की  गई  है
 हो  सकती  किन्तु  होती  नहीं

 इस  से  कुछ  गड़बड़ी  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।

 @  ।
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  शिकायतों  के

 होने  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  प्रपील  श्री  मूलचन्द  दु

 करने  व्यवस्था भी  होनी  चाहिये  :  में  श्री  साधन  गुप्त  के  इस  कथन  से

 सहमत नहीं  कि  धारा  १७  के  उपबन्धों  को
 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  ware

 उच्च  न्यायालय  में  अपील  विमुक्ति  के  बिल्कुल ही  समाप्त  कर  दिया जाय  ॥

 विमुक्ति के  विरुद्ध  शझ्रावव्यकता
 से

 भ्रमित

 करता  किन्तु  होता  उस  का  उल्टा
 अ्रपीलें  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इसी  कारण

 उस  के  दण्ड  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।
 राज्य  सरकार भी  अपील  करने  के

 इस  से  अपील  करने  का  उत्साह  ठण्डा  प्रगति
 लिये  अनुमति  नहीं  देती है

 ।  मेरा  निवेदन  यह

 जा  रहा है
 है  कि  धारा  १७  के  उपबन्ध  आवश्यक  हैं

 काटजू
 :  में  समझता  हूं  कि  यह  तो  इस  कारण  उन्हें  नहीं  हटाया  जाना  चाहिये  ॥

 अच्छा  ि  l

 पुलिस  के  द्वारा  सहायता
 न  की

 जाने
 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  :  यह  पर  अथवा  जांच न  होने  पर  को

 कभी  अच्छा  सिद्ध  हो  सकता  है  ए  war
 अपील  करनी  पड़ती  है  1  हो  सकता  है  कि

 खराब  भी
 इनमें  कुछ  मामले  सही  न  किन्तु  सामान्यतः

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 सभी
 अभियोग

 यदि  mitt  नहीं  की  जाती  तो

 बिल्कुल  '.  अपवादस्वरूप  मामलों  में  ही  झूठे  होते  हें
 ।  दण्डाधिकारी इन  मामलों  पर

 पुनर्विचार अथवा  दण्ड  में  वृद्धि करने  के  लिये
 उचित  ध्यान  नहीं  देते  ।  भरत  अ्रभिभो कता  को

 कपिल  करने  का  अधिकार  तो  होना  ही
 आवेदन  दिया  जाता  है  ।  नदी  atte  की  जाती

 है  तो  सरकार  दण्ड  में  वृद्धि  के  किन्तु  में  श्री  राने  के  इस  कथन  से
 सहमत

 नहीं

 fat  ि  प्रस्तुत  करती  है  ।  ऐसा  नहीं  हूं  कि  atta  सत्र  न्यायाधीश  के  पास  की

 होना  चाहिये  i  भ्र न्य था  यदि  अपील  की  जानी  चाहिये  ।  उच्च  न्यायालय से  भ्रमित  की

 सुनवाई  के  समय  ही  आवेदन  पत्र  दे  दिया  ग्र नुम ति  मिलने  पर  ही  कपिल
 होनी  चाहियें

 ।
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 मूलचन्द

 जब  तक  किसी  देश  से  पाप  तथा  अत्याचार
 धारा  ४३४५  के  ae  उच्च  न्यायालय

 को  दण्ड  में  वृद्धि  करने  का  झ्र धि कार  है  नहीं  समाप्त  होते  तब  तक  उस  देश  में  शान्ति

 का  साम्राज्य  स्थापित  नहीं  हो  सकता  ॥ प्राय बह  ग

 न्यायालय के  सम्मुख  पुनर्विचार का  श्रावेदन  सभी  प्रकार  सम्पन्नता  तथा  औद्योगिक

 पत्र  प्रस्तुत करे  उन्नति  होनी  भी  आवश्यक  है  अपराधियों

 श्री  अल्तेकर
 को  यह  भय  होना  चाहिये  कि  यदि  बे  बुरे

 कार्य  करेंगे  उन्हें  उचित  दण्ड  मिलेगा
 +

 खण्ड ८५  तथा  ८६  श्रभिभोकता की  रक्षा

 के  लिये
 हैं  और  उन से  किसी भी  प्रकार  इस  कारण  मैं  श्री  राने  के  इस  संशोधन

 उस
 का  ated  नहीं  हो  सकता  |  यदि  अ्रभियुक्त  का  समर्थन  करता  हूं  कि  विमुक्ति  के  विरुद्ध

 को  यथोचित  दण्ड  नहीं  दिया  गया  है  तो
 aia  की  बजाय

 उसे  उचित  दंड  देने  की  शक्ति  रखने  वाले
 सत्र  न्यायालय  में  होनी  क्योंकि

 बन्ध
 का  में  समर्थक  हूं

 ।  भ्र परा धी को
 अपराध

 गरीब  लोगों
 की

 पहुंच  वहाँ  तक  बड़ी

 के  अनुसार  अब  दण्ड  मिला  करेगा
 |  कठिनाई से  हो  सकेगी  ।  ऐसे

 खण्ड  ८५  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना

 न्यायालय  में  की  जानी  चाहिये  जो  टिकट

 भी  हो  और  जिसे  सारे  अधिकार  भी  प्राप्त

 है  कि  विमुक्ति  के  विरुद्ध  कपिल  की  व्यवस्था

 हों  ।  इस  के  लिये  सत्र  न्यायाधीश  सब  से  उपयुक्त
 होनी  चाहिये

 ।
 यदि  कोई  व्यक्ति  यह  समझता

 है  कि  उस  के  साथ  न्यायाधीश ने  न्याय  नहीं
 हें  ।  उन  में  जनता  का  विश्वास  भी  है  ।

 में  इस  संशोधन का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं
 किया है  उसे  कपिल  करने  का  अधिकार

 श्री  आर०  डी०  मिश्र

 नहीं  जैसा  कि  कुछ  सदस्यों ने  कहा  है  कि
 :
 मेरे  भाई  राने  साहब  नें

 जो
 श्रपना

 उसे  न्यायपालिका में  विस्वास  नहीं  है  ।  श्रमेंडमेंट  नम्बर  Yow  दिया  है  में
 उस

 को

 में
 सामाजिक

 न्याय  की  दृष्टि से  इस  समस्या  सपोर्ट  करता  हूं  ।  गवर्नमेंट ने  इस  बिल  में

 पर  विचार  करना  चाहता  हूं
 ।

 में  तो  कहूंगा  कि  यह  बात  रख  कर  कि  कम्पलेनेंट्स  को  भी

 सभ्यता  वहीं  पर  समझी  जानी  चाहिये  हाईकोट  में  कपिल  करनी  इस

 जहां  नैतिकता  एवं  शान्ति  हो  तथा  भ्रपराधियों  उसुल  को  मान  लिया  है  कि  जो  कम्पलेनेंट्स

 को
 उचित  दण्ड  दिया  जाता  हो  ।  किन्तु  होते  हं  उन  के  सम्बन्ध  में  न्यायालय  अ्रक्सर

 art  के  कथित सभ्य  देशों  में  इस  प्रकार के  गलती  करते  एआर  गवर्नमेंट  ने  ऐसा  महसूस

 उपाय  अपनाये  जा  रह ेहैं  कि  वास्तविक  किया  कि  उन
 को

 कोई  मौका
 अपील का देना

 का

 अपराधी  का  पता  लगा  कर  उसे  दण्ड  देना  चाहिये  |  मेरा  यह  कहना  नहीं  है  कि  मजिस्ट्रेट

 कठिन  हो  जाता  है  ।  में  ऐसे  देश  को
 जो  हैं  वह  एक  गलत  काम  करते  हैं  कौर

 जज

 सभ्य  देश  मानने के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  ।  ज्यादा  बढ़िया  करते  हैं  ।  बात  यह  है  कि  इन्सान

 किसी  भी  देगा  को  हम  सभ्य  देश  तभी  कह  सकते  गलती  करता  है  ।  भर  इज़  ह्यूमैन

 हें  जब  वहां  चोरियां  तथा  किसी  प्रकार के  मजिस्ट्रेट  से  भी  गलती  होती  है  कौर  जज  से
 न

 होते  हों  तथा  लोग  नैतिक  ढ़ंग  से  गलती  होती  है  ।  मुलज़िमों  को  सजा होने पर

 जीवन  यापन  करते  हों
 ।

 हमें  उपनिषद  में  कपिल  करने  हक  दिया
 हुआ

 है  केवल

 इसलिये  कि  हो  सकता  है  कि  मजिस्ट्रेट  ने राजा  जनक  का  वह  वाक्य  स्मरण  है  जिस  में

 उन्हो ंने  कहा  था  जनपदे  इत्यादि  ।”  उनको  सजा  करने  में  गलती  की  हो
 या

 जज  ने
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 गलती  की  हो  तो  वह  art  जा  कर  झ्र पने  लिये  की  ,  ऊपर  के  कोर्ट  ने  हाईकोर्ट  ने  उस  को

 याय  प्राप्त कर  सकें  |  इसी  तरीके पर॑  यह  दुरुस्त  किया  ।  हाईकोर्ट  ने  उस  मुकदमे

 जरूरी  हो  जाता  है  कि  जिन  लोगों  ने  इस्तगासा  पर
 जब

 गौर  किया  तो  उस  को  दूसरे  तरीके

 दायर  att  कम्पलेंट  दायर
 पर  पहचान  श्र  उन्हों  ने  उस  गलती  को

 उन  का  फैसला  करने  में  अगर  मजिस्ट्रेट  न  दूर  किया  लेकिन  तब  भी  उस  में  गलती  रह

 था
 जज  हे  लती  की  है  att  मुलजिमों को  गयी  कौर  उस

 को
 फिर  प्राग  जा  कर  सुप्रीम

 कानून का  गलत  इस्तेमाल कर  के  छोड़  दिया  ate  ने  दूर  किया  ।  तो  गलती  का  जहां  तक

 तो  वह  न्याय  पाने  के  लिपे  ऊपर को  जा  ताल्लुक  गलती  तो  हर  इंसान  से  होती है  |

 सकें
 ।

 ऐसी  ऐसी  रूलिग्स  सामने  मौजूद  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  मुलजिम  को  छोड़ने  में

 यहां  मेरे  पास  पंजाब
 की

 एक  रूलिंग है
 जिसमें  अ्रदालत  से  गलती  हो  ऐसी  हालत  के

 श्राप  देखेंगे कि  एक  औरत है  जिस का  नाम  वास्ते  गवर्नमेंट  +  यहां  पर  इस  बिल  में

 कौर  है  ait  जिन  पर  मुकदमा  यह  रक्खा  कि  कम्पलेंट  केसेस  में  जो  मुस्तक़िल

 गया  कि  उस  ने  एक  areal से  मिल  हों  झगर  उन  को  कोई  शिकायत  हो  तो

 कर  अपने  पति  को  मरवा  दिया  ।  उन्हों  ने  वह  जा  कर  सीधे  हाईकोर्ट में  जायें  ।  यह  बात

 इकबाल  किया  था  att  पुलिस  ने  उस  का  जरा  समझ  में  नहीं  आती  कि  मुद्दई  लोगों  को

 चालान  किया  रोक  जज  ने  कालेपानी  की  सजा  जरा  जरा  सी  बात  में  प्र  अक्सर  दौड़  दौड़

 दफा  ३०२  में  कर  दी  लेकिन  जब  वह  मुकदमा  कर  हाईकोर्ट  mila के  वास्ते  जाना  पड़े ।

 हाईकोर्ट  में  पहुंचा
 तो

 हाईकोट  ने  कहा कि  अगर  श्राप  अपील  का  मौका  देते  हैं  तो  क्यों
 ~

 ROR  उस  स्त्री पर  साबित  नहीं  बल्कि  न  वहीं  हेडक्वार्टर  में  जिले  का  जो  जज

 २०१  साबित होता  है  कि  उन्हों ने  लाश  को  होता  है  उस  के  पास  वह  अपनी  अपील  दायर

 गुम  श्र  इस  लियें  हाई  कोर्ट  नें  उन्हें  कर  के  उस  से  फैसला  करवा  सकते  हूँ  ।  हाई
 TH  २०१  के  अन्दर  सात  वर्ष  की  सजा  कर  दी  |  कोट  तक  जाने  में  और  बड़े  बड़े  वकीलों  को

 हाईकोट  से  मुकदमा  wt  बढ़  कर  सुप्रीम  पेसा  देने  में  र  सफर  अदि  करने  में  काफी

 कोर्ट  में  पहुंचा  |  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  कि  हाईकोर्ट  खर्चा  होता  है  कौर  बड़ी  परेशानी  होती  है  ।

 गलत  है  ।  यह  कनफेशन  नहीं  हीरो  उस  जब  हमें  जनता  को  श्रीराम  पहुंचाना  है

 कोई  wear  साबित  नहों  होता  है  तब  हमें  उन  को  वहीं  अपने  हैडक्वाटर  पर

 शर
 कत्ल  बिल्कुल  गलत  है  we  नतीजा  ada करने  का  मौका  देना  चाहिये  ताकि

 ae  हुआ  कि  सुप्रीम  कोटे  ने  हाईकोर्ट  के  जजों
 अगर  किसी  मजिस्ट्रेट  ने  कोई  गलती  की  है  तो

 की  राय  को  गलत  बतलाया  कौर  कहां  कि
 जज  उस  गलती  को  दुर

 कर
 दे

 ।
 उस  के

 ने  २०१ में  जो  सजा दी  वह  गलत  बाद  आगे  अरपिल  का  मौका  नहीं  होना

 कनफेशन  मान  लिया  हालांकि  वह
 चाहिये ।  प्यार कोई  संगीन  मामला हो  तो

 फ़ैशन  नहीं  है  ।  हाईकोर्ट  ने  सेशन  जज  की

 वह  उस  को  हाईकोर्ट  में  ले
 जा

 सकते  ञ ्
 अदालत  थे फंस ले  को  गलत  बतलाया  कौर  कहा

 कि
 इस

 में  कत्ल  के  जुर्म  में  सजा  नहीं  हो  ऐसा  सोचना  fe  हाईकोर्ट में  बड़ा  न्याय  हो

 जायेगा  wire  सेशन  जज  के  यहां  नहीं  होगा
 इस  में  तो  fas  लाश  को  छिपाने  की

 सा  सकती  है  ।  मेरे  कहने  का  यह  मतलब  यह  गलत  है  ।  गलतियां  सब  जगह  होती  हैँ  ।

 नहीं  है  कि  जज  ने  कोई  बेईमानी  की  या  हाईकोट  में  भी  गलतियां  होती  हैं  ।  हाईकोर्ट

 हाईकोट  के  जज  ने  गलती  की  ।  गलती  में  ९  यह  जो  कपिल  का  मौका  दियाः

 हर  एक  से  होती  है  ।  सेशन  जज  ने  गलती  इस  से  हाईकोर्ट में  काम  बहुत  बढ़  जायेगा  ॥



 RIv¥9  दंड  प्रक्रिया  संहिता  ६  दिसम्बर  १९५४  विधेयक

 कार  डी०

 हाई  के  पास  वेसे  ही  काफी काम  करने  को  जिम  भ्र  डाकू  लोग  सजा  पा  जायें
 ।  सुप्रीम कोर्ट

 तक  पहुंचने  का  हक  कुछ  कागनिजबुल  केसेज
 पड़ा  न  है  और  श्राप  ने  खुद  जो

 रिपोर्ट  दी  है  उस  में  लिखा  है  कि  हाईकोटंस  में
 के  अन्दर  मस्त गी सों  को  देना  ही  चाहिये  जिन

 काफी  काम  का  एरियर  पड़ा  gar  है  शर  पुलिस  मुकदमा  नहीं  चलाती  कौर

 जजों की  तादाद  काफी  न  होने  के  कारण  कागनिजेबुल  केसेज  में  पुलिस  मुकदमा

 वहां  काम  पूरा  नहीं  हो  पा  रहा  है  प्रो  इस  चलाती  दस्तश्रंदाजी  नहीं  करती  उन  सब

 में  इस्तगासे  को  ऊंची  शभ्रदालतों  में  अपील  करनें
 पर  ड्राप  यह  जो  हर  इलाके को  ऐक्चुअल

 के  खिलाफ  हाईकोर्ट  में  अपील  करने  का
 at  हक  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मौका  दे  रहे  हें  इस  से  नतीजा  ag  होगा  कि  बहुत  से  दखलन्दाजी के  मुकदमे  होते

 वहां  काम  ज्यादा  बढ़  जायेगा  जो  झ्रालरेडी  लेकिन  के  रूल्स  के  मुताबिक

 ज्यादा
 है  ।  श्राप  हाईकोटेंसू  के  जजों  की

 उन  में  दखल  नहीं  दे  सकती
 ।

 वहां  मूर्तियों

 तादाद  बढ़ा  नहीं  सकते  क्योंकि  श्राप  के  पास  को  स्वयं  पर  इस्तगासा देना  पड़ता  है  ।

 पेसा  नहीं  है  इतना  कि  उन  की  तादाद  बढ़ायें  ।
 तो  मार-पीट  शादी  जितने  जिस्मानी

 इसलिये  जरूरी  हो  जाता  है  कि  aq  सेशन  पहुंचाने वाले  जर्म  कत्ल  ate

 जज  को  श्रर्तियार दें  कि  वह  उन  भझ्रपीलों  पर  संगीन  बलवों  के  जितने  जरायम  हैं  वह

 फैसला  दें  मजिस्ट्रेटों  के  फसलों  के  खिलाफ
 इस्तगासे  के  ऊपर  ही  चलते  हें  ।  मान

 जिन  लोगों  को  ऐतराज  होगा  वह  सेशन  जज

 के  पास  कपिल  कर  के  न्याय  ले  सकें  भ्र  में

 मार-पीट  हो  हड्डी  टूट  गई

 कहीं  चोट  लग  तो  मुद्दई  इस्तगासा  दायर
 समझता  हूं  कि  इस  से  उन  को  तसल्ली  हो

 करता  पुलिस  नहीं  करती  ।  जब  श्राप  पुलिस

 जायेंगी  कि  जज  ने  हमारी  बात  सुन  ली
 को  प्रपील  का  हक  दे  रहे  हें  तो  इन  बेचारों  को

 शर  लोहार  कोर्ट  की  गलती  को  दुरुस्त  कर
 भी  वह  हक  क्यों  न  दिया  जाये  ।

 दिया  ore  हम  ऐसा  करें  तो  हम  देखेंगे कि  हो  हड्डी  टूट  भ्रामक मर  रहा  है

 हाईकोर्ट  में  जाने  वाली  हजारों  अर्जियों  में  लेकिन  कानून  के  मामले  में  गलती  कर  के
 सिर्फ  चार  बाकी  रह  जायेंगी  जो

 मजिस्ट्रेट  ने  दूसरी  पार्टी  को  कुछ  फायदा  दे

 हाई  कोर्स  जा  सकेंगी  कौर  बाकी  को  सेशन
 दिया

 ।
 किसी  वकील  ने  कोई  पुरानी  रूलिंग

 जज  के  वहां  से  तसल्ली  हो  जायेंगी  सनौर  सारे
 उठा  कर  दिखला  दिया  कि  इस  रूलिंग  के

 मामला  सेशन  जज  के  वहां  से  फैसल  हो
 मुताबिक  मुकदमा  चल  ही  नहीं  सकता

 जायेंगे  ।  हमें  हाईकोटंसू  के  जजों  के  काम  को
 कौर  उस  रूलिंग  को  देख  कर  मजिस्ट्रेट  ने

 श्र  बढ़ाना  नहीं  हमें  उन  के  काम  को
 कोई  गलत  hae  दे  fear  तो  कम  से  कम

 हलका  करना  हाईकोर्ट स
 शर  सुप्रीम  किस  मुस्तक़िल  को  यह  मौका  तो  देना  ही  चाहिये

 के  ऊपर  हमें  भार  नहीं  डालना  च।हिये  बल्कि
 कि  वहू  कह  सके  कि  इस  तरह  से  उस  का

 यह  चाहियें  कि  वहीं  हैडक्वाटर  में  सेशन  जज  की
 मुकदमा  गलत  तय  किया  गया  |  जो  वाकई

 अ्रदालत
 में  उन  अपीलों को  तय  करवा  दें  मुल्जिम  जिस  ने  मार  पीट  की  चोरी

 में  गवर्नमेंट  से  करता  हूं  कि  श्राप  इस
 की  डाका  डाला  उस  को  सजा

 न्याय  के  लिये  जिस  की  जिम्मेदारी  साप  पर
 ही  चाहिये  कौर  मुस्लिस  को  इस  का

 मेरे  सुझाव  को  स्वीकार  करने  की  कृपा  करें  ।
 जरूर  देना  चाहिये  कि  वह  गलती  की  ऊपर

 बाप  पर  सिफ  यही  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  की  भ्रदालत से से  दुरुस्ती  करवा  सके  |
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 इस  की  जिम्मेदारी तो  गवर्नमेंट  की  ही  इन  दादों के  साथ  में  इस  की  ताईद  करता

 होनी  चाहिये  ।  गवर्नमेंट  के  न्यायालय  में  श्राप  ने  जो  यह  बात  रक्खी  है  कि  एक्विटल

 कौन  जाता  है  जिस  के  घर  चोरी  होती  के  खिलाफ  श्रपील  होनी  यह  मुझे

 जिस के  साथ  ज्यादती  होती  डाका  पड़ता  पसन्द  है  कौर  श्राप  ने  यह  निहायत  माकूल

 पुलिस  के  मकदमे  नहीं  चलाती  लीज  रक्खी  है  ।

 है  तो  वह  इस्तगासे  पर  चलते  हें  ।  इस  में  श्राप

 को  जनता  की  मदद  तो  करनी  ही  चाहियें
 यू०  एम०  त्रिवेदी

 झगर  उस  को  न्याय  ठीक  से  नहीं  मिल  पाता  में  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।  वास्तव

 में  इस  चीज  की  झ्रावव्यकता भी  थी  कि है  ।  जो  कोई  ड्राप  के  यहां  न्याय  लेने  के  लिये

 आता है  उस  के  साथ  श्राप  न्याय  कराने  की  विमुक्ति  के  विरुद्ध  कपिल  करने  का  अधिकार

 कोशिश  कीजिये  ।  are  मजिस्ट्रेट  या  जज  दिया  जाये  att वह  भी  सत्र  न्यायाधीश

 के  यहां  क्योंकि  उच्च  न्यायालय बहुत  दर पर  गलती  कर  जाये  तो  उस  गलती  की

 दुरुस्ती होनी  ही  चाहिये  |  न्याय की  अदालतें  होते  हैं  इस  कारण  जनता  को  वहां  तक  पहुंचने

 इसीलिये  होती  हें  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  में  असुविधा होती  है  ।  इस  से  पर्व  सन्देह  लाभ

 मजिस्ट्रेट की  atte  जज  के  यहां  होनी  चाहिये  अभियुक्त  को  मिलता  था  att  कभी  कभी

 कौर जज  की  अपील  हाईकोट में  होनी  चाहिये  वह  भी  नहीं  ।  राजस्थान  में  तो  उच्च  न्यायालय

 झर  इस  तरह  से  न्याय  होना  चाहिये  ।  की  कौन  कहे  सत्र  न्यायालय  तक  बड़ी  दूर  पड़ता

 कल  समाज  की  हालत  बहुत  बिगड़ी  हुई  है  ।  था  ।  इस  दूरी  का  परिणाम  यह  होता  है  कि

 चारों  तरफ  गुनाह  मार-पीट  वकील  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  फीस  मांगा  करते  हैं  ।

 हर  तरह  की  वारदातें  हो  रही  हैं
 ।

 हमें  ला  इस  कारण  होना  यह  चाहिये  कि  सत्र  न्यायाधीशों

 एंड  झ्राडंर  कायम  करना  है  गवर्नमेंट  की  को  भ्र पी लों  के  सुनने  का  अधिकार  भी  दे  दिया

 जाये  ।  इस  से  afar  को  भी  लाभ  होगा जिम्मेदारी  है  ला  एंड  भ्रामक  कायम  रखने  की  ।

 जो  जनता  के  आदमी  कम्पोनेंट की  weet  क्योंकि  धारा  ४१७  के  अ्रधीन  ऐसे  सारे  मामलों

 झा  कर  की  मदद  करना  चाहते  हैं  कि  की  उच्च  न्यायालय में  होगी  शौर

 अ्रभिय क्त  को  भी  समय  पा  कर  उच्च  न्यायालय
 फलां  शख्स  ने  जुमे  किया  श्राप का  काम  है  कि

 बाप  उन  की  सहायता करें  ।  अव्वल  तो  जाना  पड़ेगा  ।  इस  से  उस  के  भी  समय  तथा

 गवर्मंट  का  फर्ज  है  कि  सब  जुर्मों  की  तहकीकात  धन  दोनों  की  बचत  होगी  ।  सरकारी

 करे  श्र  म  क्रीमों  को  सजा  कराये  |  लेकिन  कारियों को  भी  निर्विरोध  अपील  करने  का

 अगर  किसी  वजह  से  कारिनिजेबल शर  अधिकार  दे  दिया  गया  है  |  कठिनाई  धारा  ४१७

 काम्निजेबल  का  फर्क  हो  गया  है  तो  जो  मुद्दई  की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत  यह  पड़ती

 भर  मुस्तक़िल  डरपना  इस्तगासा  दायर  कर  है  कि  ऐसी  कपिल  तभी  की  जा  सकेगी
 जब

 कि

 उच्च  न्यायालय  भ्रमित के  विशेष के
 श्राप  के  काम  को  हलका  करना

 मुल्जिमों  को  सजा  कराना  चाहें  शर  कहें  रूप से  झलकती  दे  ।  ऐसा  होने  से  अरपिल  करने

 कि  am  की  भ्रदालतों से  उन  के  साथ  न्याय  वाले  व्यक्ति  को  कम  से  कम  तीन  बार  न्यायालय

 तक  जाना  पड़ेगा  जो  उस  के  लिये  बहुत  महंगा होना  चाहिये  तो  श्राप  का  फर्ज  है  कि  श्राप  उन
 पड़ेगा ।  अतः  कपिल के  लिये  विशेष रूप  से

 को  मौका  दीजिये  ।  उस  के  रास्ते  में  जो  कानूनी

 रुकावट हो  जिस  की  वजह  ॒  से  वह  न्याय  नहीं
 santa  लेने का  जो  उपबन्ध रखा  गया  है

 इसे  हटा  दिया  जाना  चाहिये
 |

 दो  यह

 मा  रहा  उस  को  भी  cn  को  दूर  करना
 होगा  कि  उच्च  न्यायालय  आरम्भ  में  ही  उसे निवेदन है  ।



 १२५१  प्रक्रिया  संहिता
 Quy कै  ह  मै  fades  १२५२

 को
 मृत्यु  दण्ड  देता  है

 ।
 सर्वोच

 ले

 द  शिकारियों  को  कपिल करने  में  की  गई  अपील  उच्च  न्यायालय की

 का  अधिकार  दे  दीजिये
 ।

 दूसरी  बात  यह  कि
 सिद्धि  के  विरुद्ध  होगी

 |

 उच्च

 न्यायालय  नें

 साधारण  तथा  सत्र  न्यायालय  के  विमुक्ति
 के

 में  भेद-भाव  हो  जायेगा  जिस  से  सा  की  थी  ।  भारत  विभक्ति चप्

 को  कुछ  हानि  होगी  ।  इस  प्रकार  के  free  कपिल  स्वीकार  करनें  की  प्रथा

 का  भेद-भाव  होने  पर  मं
 ं

 १००  या  अधिक  पु  at

 यह  सी
 के  लिये  अनुमति  दी  जा  सकती  है  |  इन  दोदो

 ध्यान  रखिये  कि
 विमुक्ति

 के

 के  साथ  में
 इस  संशोधन

 का

 समर्थन
 करता  केवल  तथ्यों  के  श्राधार पर  ही  नहीं  की

 बल्कि
 थीं विशेषकर  yn

 Sto  काटजू  :  जहां  तक  विमुक्ति  के  न्यायालय
 के  प्रामाणिक  निर्णय

 को

 विरुद्ध  अपील  करने  के  विरोध  में
 तर्कों

 का  करने  के  लिये  भी  ऐसा  किया  है
 ।

 एक

 सम्बन्ध  में  समझता
 हूं

 कि  इस  प्रस  अधिकारी  एक  a  को  उत्पाद  कर  aft

 के  रखनें में  बहुत
 विलम्ब  कर  दिया गया  है  at  अन्य  afafrad?  के  शर्तों

 मारे  संविधान  में  भी  इस
 स्थिति

 को
 स्वीकार

 विमुक्त कर  सकता  है  ।  उस  के  बाद  की

 किया
 गया  है  विमुक्ति के  विरुद्ध  ata

 की  जा  सकती  है  ।  में  श्राप  का  ध्यान  संविधान  ५
 रुपये  तक  जुर्माना  कर  सकता  पर

 के श्रनुच्छेद १३४ की श्रोर
 er eRe  की  ओर

 आकबत  करना  ी  है  ।
 अब  यह  आशा

 चाहता
 हूं  जिस  में  बताया  गया

 है
 कि  ने  का

 समय  व्यतीत हो  चुका  है  कि
 क  लों  में  कपिल  स्वीकार

 भक्ति  के  विरुद्ध  को  हटा  दिया
 करना  सर्वोच्च  के  क्षेत्र  जाये  ।

 में  शौर  धारा  १३४  (१)

 बताती है  कि  सर्वोच्च  न्या  यालय  उस  कपिल
 को  श्री

 वि
 पारित  प्रस्थापना  की  बात  जाती

 भी  स्वीकार  कर  सकता  है  जहां
 पर

 उच्च
 है

 ।  अनेक  सदस्यों
 ने  कहा  है  कि  गैर

 सरकारी

 लय  एक  अभियुक्त  व्यक्ति की  विमुक्ति  वादी
 को  भी  कपिल  करने  का

 अधिकार
 दिया

 श्रादेश  के  विरुद्ध  की  गई  कपिल  पर  विमुक्ति
 जाना

 वांछनीय
 होगा  ।  मेरे  माननीय  मित्र

 aa  बदल  कर  उसे  मृत्यु  दंड  देता  है
 ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  ने  सुझाव रखा  कि  एक

 धारा  ३०२  के  अधीन  एक  हत्या के  मामले  में
 गैर

 सरकारी
 वादी  को  जिला

 प्राधिकारियों

 सत्र  न्यायाधीश  एक  व्यक्ति  को  बरी  कर  देता
 श्र  स्थानीय  सरकार  तक  पहुंचने  प्रौर  उन्हें

 सरकार  विमुक्ति  के  विरुद्ध  atta  करती
 यह  समझाने  का  प्रयत्न  करने  का  श्र

 है
 ।

 उच्च
 न्यायालय

 उसे  मृत्यु  दण्ड  देता
 होना  चाहिये

 कि  दण्डाधिकारी  ने  उस  कें  साथ

 उस  मृत्यु  दंड  के  विरुद्ध  सर्वोच्च  न्यायालय  में
 अन्याय  किया  उसे  न्याय  से  वंचित  रखा  गया

 अपील
 की

 जाती  है
 ।

 यह  सारी  प्रक्रिया  है  शर  इसलिये  सरकार  को  इस  विमुक्ति के

 एक  विमुक्ति  area  के  विरुद्ध
 की

 गई  कपिल  एक  भ्रमित  करनी  चाहिये  ।  यह

 उस  चीज  के
 केवल

 एक  पक्ष  को  देखना
 ।

 अपील  स्वीकार
 कर  लेता  है  ।  सुनवाई  करता

 लल  बिल्कुल  ऐसा  ही  होता  है
 ।

 गैर
 इ

 पोर  उसे
 मान

 लेता  है  site  उस  cafes  सरकारी  जो  समझते
 हें

 कि  हमारे
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 अन्याय किया  गया  पुलिस  यदि  ड्राप  उच्च  न्यायालय में  जायेंगे तो  तुम्हें

 जिला  दण्डाधिकारी  are  सरकार  के  एक  महंगा  भ्र धि वक्ता  रखना  पड़ेगा  ।  में

 aa  तक  दौड़  धूप  करते  हैं  कौर  में  यह  जानता  इस  से  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 उच्च  न्यायालय  में

 हूं  कि  यह
 सच

 है
 कि

 इस  प्रकार  की
 प्रार्थना यें

 amy  को  उचित  मूल्य  चतुर
 म

 a
 कदाचित  ही  स्वीकार  की  जाती हैं  ।  तथा  अनुभवी  अधिवक्ता प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  व्यग्रता  जो  आदमी  करता  है  वह  उतनी  ही

 ठीक  नहीं  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  लम्बे
 दूर  तक  जा  सकता  है  जितना  व्यय  वह  वहन

 चौड़े  खर्चे  का  बड़ा  भयंकर  चित्र  हमारे  सामने  कर  वह  एक  शअ्रधिवकता रख कर काम रख  कर  काम

 रखा  ।  जब  में  ने  यह  सुना  तो  में  ने  ह
 चला  लेता  है  ।  यह  है  कि  श्राप  दो  भ्रपीलें

 सन  में  सोचा--भ्रान्ति यह  लम्बी  चौड़ी  खर्चे
 करना  चाहते  हें  ।  यदि  व्यक्ति  उच्च

 की  कहां  जाती  है  ।  यदि  एक  व्यक्ति को  न्यायालय  में  जाता  है  तो  मामले  का  अन्तिम

 शोलापुर से  बम्बई  उच्च  न्यायालय को  जाना  रूप  से  निपटारा हो  जाता है  ।  यदि वह  सत्र

 sal  है  तो  में  समझता  हूं  कि  ५,  ६  या  १०  न्यायाघीश  के  पास  जाता  है  तथा  उस  का

 रुपये  तक
 तीसरी  श्रेणी  का

 टिकट  मिल  श्रावेदन-पत्र  रद्द  कर  दिया  जाता  तो  उसे

 जायेगा ।  प्रतीत होता  है  कि  सत्र  न्यायाघीश  मामले  को

 नहीं  समझा  प्रौर  यदि  वह  उच्च  न्यायालय  में श्री  राने
 :
 अधिवक्ता की  फीस  |

 जाता  उसे  अधिक  अच्छा  न्याय  प्राप्त
 Sto

 काटजू
 :

 में  एक  मिनट  में  उस  विषय
 होता |  इसलिये  अ्रधिक  wear  यह  होगा  कि

 पर  wat  हूं  ।  भी  में  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  को  जाने  के  प्रश्न  पर  हूं  ।  इस  का  एक
 अन्याय  तथा  निराशा की  ऐसी  भावना art

 के  पूर्वे  ही  कि  उसे  इधर  उधर  कहीं  नहीं  प्रत्युत
 स्वरूप  यह  है  कि  वहू  जिला मुख्यालय को  उच्च  न्यायालय  में  न्याय  प्राप्त  हो
 जाता  है  उसे  जाना  या  एक  रुपया

 व्यय  करना  पड़ता  है  ।
 उसे  उच्च  न्यायालय में  भेजना  af  अच्छा

 होगा  |

 श्री  य०  एम०  त्रिवेदी  :  आप  थाने  से
 किसी  प्रकार  भी  दो  जगह  अपीलें

 हाईकोट तक  ही  यात्रा  लीजिये  |
 करने  की  अनुमति नहीं  चाहिये

 इस  में  किसी  दण्डाधिकारी  के  प्रति  झ्रालोचना
 डा०  काटजू

 :
 मेरे  माननीय  मित्र  यह

 भूल  रहे  हें  कि  कुल  विधि-व्यय में  यात्रा  व्यय  का  सवाल  नहीं  है
 ।

 किन्तु  मुझे  यह  सुन

 बहुत  कम  तथा  निरोधक  है  ।  जो  चित्र
 खींचा  हंसी  आती  है

 |  हम  दो  तीन  सप्ताहों  से

 सुन  रहे  हें  कि  दण्डाधिकारी  पुलिस के  दबाव गया
 है  उस  से  मुझे  १००  वर्ष  पुराना समय

 स्मरण  हो  है  ।  जब  एक  व्यक्ति  को  में  रहता  है  ।  कौर  वह  सक्षम  होता है

 सहारनपुर से से  इलाहबाद जाना  पड़ता  था
 उस  के  न्याय  की  कोई  कीमत  नहीं  है  ।  उन  की

 तो  उसे  बैलगाड़ी  पर  एक  महीने  का  समय  मुक्ति  का  निर्णय  निष्पक्षता  तथा

 लगता  था  ।  वे  दिन  बीत  गये  हैं  बाप  तीन  सहज  बुद्धि  का  नमूना  है
 ।

 घंटे  में  रेत  से  जा  सकते  में  सुझाव  प्रश्न  यह  है  कि  प्रज्ञान  का  अनुमान  लगा

 दे  रहा  कि  सर्वोत्तम बात  यह  होगी  कि  लिया गया  है  ।  मुक्ति से  यह
 war

 न्यायालय  में  कपिल  कर  दी  जाये  दृढ़  होता  है
 ।

 उच्च
 न्यायालय  इसे  इसी  रूप

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  हैकि  जिला  में  देखता  है  |  सरकार  विमुक्ति  के  मापे  में

 न्यायालयों  में  सस्ते  भ्रधिवकता  मिलेंगे  ।  निष्पक्ष  रहती  है  ।  उस  का  अरपना  व्यक्तिगत
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 [sto  काटन

 पक्षपात  नहीं  होता  तथा  उसे  विधि  उद्बोधक  किया  जिस  से  कि  में  प्रतीत  कर  सक  ॥

 न्यायिक  भ्रमणकारी  तथा  सरकारी  अ्रघिवक्ता  दण्डाधिकारी  कहता  है  कि  मुझे  दुःख  है

 सलाह  देते  हैं  ।  वे  सब  स्वतन्त्र  व्यक्ति  हैं  ।
 तथा  में  असमर्थ  हूं  क्योंकि  यह  व्यक्ति  बिना

 जब  दंड  प्रक्रिया संहिता  के  अधीन  कोई  aire  जामिन  वाले  ary  का  दोषी  है  ।  यह  सच

 की  जाती है  तो  उच्च  न्यायालय  उत्तरदाता  कि  में  ने  इसे  बिना  जामिन वाले  अपराध

 को  सूचना  दिये  बिना  ही  शेरगिल को  रद्द  का
 दोषी

 .  ठहराया है  किन्तु  इस  में
 प्रतिबन्ध

 कर  सकता  है  ।  कभी  कभी  वे  ऐसा  करते  भी  है  ।  म॑  यह  चाहता  था  कि  प्रत्येक  ara

 जहां  तक  निजी  शिकायतों  का  सम्बन्ध  है  यदि ag  जामिन  वाले  अपराध का  दोषी

 यह  न्याय  अथवा  शीघ्रता के  कारण  किया  जाता  हो  तो  वह॒  मध्यवर्ती जामिन  का  झ्रधघिकारी

 है  जिस से  कि  छुट-पुट  मामले  प्रस्तुत  न  हों  ।  होगा  ।  यदि  वह  बिना  जामिन  वाले  अपराध

 हम  कहते हैं  कि  अपील की  छट  के  लिये  का  दोषी है  तो  केवल  सत्र  न्यायाधीश ही

 «««  करो  तथा  जब  छुट  मिल  जाती  है  उस  का  जामिन  स्वीकार कर  सकता  है

 तो  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  आदेश  मेरा  निवेदन है  कि  कुछ  itt हुई  है  ।  यह

 संख्या ४०  तथा  उस  के  अधीन  नियमों के  वास्तव  में  अभियोक्ता के  हित  में  हैं

 अनुसार  न्  सुनवाई  नहीं  हो  सकती  ।
 इसलिये मेरा  निवेदन  है  कि  ये  प्रस्ताव स्वी  कृत

 यह  एक  संक्षिप्त  सुनवाई है  तथा  यह  मामला  कर  लिये  जायें  |

 आगे  नहीं  जाता  यद्यपि  उच्च  न्यायालय  छठ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  '  कि

 स्वीकृत  करने  के  विरुद्ध  विचार  कर  सकता
 qu  ८१  से  ८४  तक  विधेयक  का

 है
 ।  इसलिये  में  एक  यह  सुझाव  स्वीकार

 करने  में  असमथ  हूं  कि  वैयक्तिक  अभियोक्ता
 at  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 को  विमुक्ति  के  विरुद्ध  अपील  नहीं  करनी  हुआ  |

 चाहिये  दूसरी  दौर  यह  कि  सत्र  खण्ड  ८१  से  ८४  तक  विधेयक  में  जोड़

 न्यायाधीश  के  विरुद्ध  भ्रमित  होनी  चाहिये  ।  fet  गये

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  से  एक  aga  झूठी  श्री  राने  द्वारा  सभा  ग्रीन  मति  से

 पूव॑वादिता चल  जायेंगी  अरपना  संशोधन  संख्या  vow  वापस  ले  लिया

 अन्त मं  खंड  ८७  में  बिना  जामिन  वालें
 गया  |

 मामले
 में

 दोष  सद्ध  प्रयुक्त
 के  सम्बन्ध  में  कुछ

 अध्यक्ष  महोदय  द्वाराਂ  श्री  साधन  गुप्त
 कहा  गया  था  यह  चीज  श्रभियक्त  के  हित  के  का  संशोधन  संख्या  ६२४  भर  पंडित  ठाकुर
 लिये  निविष्ट  की  गई  थी  ।  मझे  बताया  गया  था

 दास  भांवर के  संशोधन  संख्या  ६२४५  श्र

 कि  जब  एक  व्यक्ति  बिना  जामिन  वाले  अपराध
 ६२६  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा

 का  शभ्रभियुक्त  होता  है  दण्डाधिकारी
 कृत  हुए

 ।

 उसे  उस  हरीरा  के  लिये  दोषी  न  ठहरा

 जामिन  वाले  हलके  अपराध  को  दोषी  ठहराता

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है  कि

 दण्ड  पश्  विधेयक  का  बने  पी है  ।  उदाहरण  स्वरूप  दण्डाधिकारी

 एक
 व्यक्ति  के  विरुद्ध  तीन  अपराध  लगाता  है  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत

 दूमा

 |

 दण्डाधिकारी
 के  पास  एक

 आवेदन  पत्र  आता  खण्ड  ८४५  विधेयक में  जोड़  दिया

 है  कि  मुझे
 दो

 तीन  दिन  के  लिये  जामिन  मंजर  गया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  साधन  वाले  मामलों  में  झ्र भि युक्त के
 समक्ष  विशेष

 गुप्त  संशोधन  संख्या  exo  मतदान
 के

 रूप से  जब  कि  वह  राजनैतिक मामले  हों

 लिये  रखा  गया  शौर  अस्वीकृत ।  जामिन  प्राप्त  करने  में  कई  प्रकार की  रुकावर्टे  ः

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wet  यह  है  कि  :
 रखी  जाती हें  ।

 ?
 अखण्ड  ८६  विधेयक  का  बने  |

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 ।

 खण्ड  ८६  विधेयक  में  जोड़  दिया  कई  छोटे  area  भी  बिना  जामिन  वाले

 गया  ।  अपराध  होते  इन  में  पुलिस  भ्र भि युक्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  साधन  गुप्त
 खूब  तंग  कर  सकती  है  ।  इसलिये  जामिन

 स्वीकार  न  करने  के  मामलों  में  कुछ  निश्चित
 का  संशोधन  संख्या  ६२८  मतदान  के  लिये

 रोक  होनी  चाहिये  ।
 रखा  कौर  अस्वीकृत  ।

 जामिन  को  शझ्रस्वीकार करने  की  कई पंडित  ठाकर  दास  भागने  संशोधन

 संख्या  RE  प्रतिनिधि  हो  गया है
 तरकीबें  हें  ।  जामिन  के  आवेदन  पत्र

 विलंबित  कर  दिया  है
 ।

 तथा  अभियुक्त
 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि

 है खण्ड  ८७  विधेयक  का  बने  3.0
 x  को  निर्दोष  हवालात  में  बन्द  रहना  पड़ता

 है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 दूसरी  तरकीब  अत्याधिक  जामिन
 खण्ड  ८9  विधेयक  जोड़  दिया

 कर  अथवा  अत्याधिक  प्रतिभू  मांग कर  जामिन
 गया  ।

 को  स्वीकार  कर  देना है  ।  तीसरा

 बहुत  मामूली  आधार  पर  जामिन  स्वीकार

 गया
 कर  देना है  ।

 खण्ड  ८९  से  ९६  और  ९८  से  १०२

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  €७  अभियुक्त  तथा  नागरिकों  को  हिरासत

 को  छोड़ कर  खण्ड  ८  से  १०२  पर  चर्चा  में  रखने  के  इस  भ्रष्टाचारी  तरीके के

 होगी  ।  इस  पर  कृपया  सूदो धन  भेज  दिये  एक  निश्चित  प्रत्याभति  होनी  चाहिये  ।.

 जायें  ।  इसलिये  में  ने  संशोधन  संख्या  द्€  तथा  ४५७०

 श्री  साधन  गुप्त  :  इस  समुदाय  के  में  जो  सुझाव  दिया  है  वह  न्यायोचित

 खंडों  में  घारा  SYg  में  संशोधन  करने  वाला  उपयुक्त है  ।  वह  यह  है  कि  शभ्रपवादस्वरूप

 खण्ड  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  क्योंकि यह  केवल  मामलों  को  छोड़  जब  यह  स्पष्ट  हो

 अभियुक्त  के  ही  नहीं  प्रत्युत  देश  के  समस्त  मामले  की  सुनवाई  की  समाप्ति  व्यक्ति  की  पहली

 नागरिकों  व्यवहारिक  अधिकारों  से  गिरफ्तारी  के  साठ  दिन  के  भीतर  समाप्त नहीं

 सम्बन्ध  रखता  है  ।  धारा  ४९६  के  अधीन  हो  जामिन  स्वीकार  हो  जाना  चाहिये  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  जासिन  वाले  प्रप राध  का  इसलिये  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  अभियुक्त

 दोषी  ठहराया  जाता  है  तो  उसे  न्यायालय  से  को  हिरासत में  रखने  का  समय  उस  की  पहली

 गिरफ्तारी तथा  उस  की  परीक्षा के  परिणाम  से जामिन  पाने  का  भ्र धि कार  किन्तु  पुलिस

 ऐसी  व्यवस्था  करती  है  कि  जामिन  स्वीकार  निश्चित  किया  जायें  न  कि  उस  की  परीक्षा  में

 करना  असम्भव हो  जाता  है  ।  बिना  जामिन  लगने  वाले  समय  से  |  अर यह भी ag  भी  उपबन्ध
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 साधन

 चाहिये  कि  अपवादस्वरूप  मामलों  को  विरोध  करने  के  लिये  कहा  जाय  ।  यह  बहुत

 छोड़  कर  किसी  मामले  में  भी  अभियुक्त को  ही  wafer  है  कौर  जूरी  सुनवाई  के  लिये

 गिरफ्तार  होने  के  पश्चात्‌  बिना  हिरासत  के  यह  बहुत  ही  घातक  है  ।  इसलिये  में  fader

 छोड़े  हुए  पट  दिन  से  अधिक  न  रखा  जाय  |
 करता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  संख्या  Pas

 को  स्वीकार  किया  जाय  जिस  में  उस  स्थिति इसलिये  में  गृह  मंत्री  जी  से  ag  आग्रह

 करूंगा  कि  वह  नागरिकों  व्यवहारिक
 को  रखने  का  प्रतिपादन  गया है

 जो  झ्राजकल  है  कौर  जो  विधेयक  को  प्रवर स्वतंत्रता का  कम  से  कम  इतना  विचार  झ्रवर्य

 करें  तथा  उन  की  पुलिस  तथा  भावना  शुन्य  समिति  को  सौंपने  से  पूर्व  भी  थी  ।  मुझे  खेद  है

 कि  एक  भूल  हो  गई  है  ।  मेरा  विचार  है  कि
 कार्य  कारिका  के  हस्तक्षेप  से  रक्षा  करें  ।

 यद्यपि  में  ने  इस  खंड  का  कोई  संशोधन

 संशोधन की  संख्या  ६३८  है  ।  जो  खंड  १००

 के  सम्बन्ध में  में  ने  प्रस्तुत किया  था

 प्रस्तुत  नहीं  किया  है  तथापि  एक  खंड  में  यह

 उपबन्ध  है  कि  विस्फोटक  के  मुख्य  निरीक्षक  श्री  एन०  ato  चिट्ठी  ः

 तथा  अंगुष्ठ  चिह्न  विभाग  के  निदेशक
 मेरी  समझ  में  एक  बात  नहीं  are  कि  खंड

 पर  अपना  साक्ष्य  दे  सकते  हें  ।  विस्फोटक  €०  जिस  में  नया  खंड  ४९७  क  भी  सम्मिलित

 के  मुख्य  निरीक्षक  का  साक्ष्य  देना  समझ
 किस  ने  बनाया है  शर  झूठे  साक्ष्यों के

 में  आता  किन्तु  wos  चिह्न  विभाग  के
 कुछ  मामलों के  विशेष  प्रक्रिया  बनाई

 निदेशक  का  साक्ष्य देना  समझ  में  नहीं  sar  |
 है

 ।  वर्तमान  प्रक्रिया अ्रनुसार  झूठे
 साक्ष्य

 खंड  १०५  पर  मेरा एक  संशोधन था  जो  कि  के  सम्बन्ध  में  बिना  किसी  कठिनाई  के

 उस  स्थिति को  वापस  लाने  के  लिये  था  यत  की
 जा  सकती  है  ।  फिर  झूठ  साक्ष्य  के

 जैसी fe  विधेयक  में  उस  समय  जब  कि  वह  अपराध  में  मुकद्दमा  चलाने  के  लिये  विशेष

 सभा  के  समक्ष  उपस्थित  किया  गया  था  |
 प्रक्रिया  अपनाने  में  कया  तुक  है  ।  पहली

 उस  विधेयक  में  इस  उपबन्ध  की  मांग  की  गई
 शर  इस

 प्रक्रिया
 में  मुझे  तो  केवल एक

 थी कि  जूरी के  सामने  सुने  जाने  वाले  ही  अ्रन्तर  दिखाई  पड़ता  है  शहरों वह  है  धारा

 योग  में  जब  जूरी  न  बैठे  अर  यदि  अ्रभियुक्त  ४७६  के  श्रतुसार  जो  जांच  झा

 इस  बात  पर  प्राप़्ति  उठाये  तो  वह  अभियोग  करती  थी  अब  वह  नहीं  होगी  ।  डा०  काटजू  के

 अवैधानिक  होगा  |  अब  इस  उपबन्ध  की
 मूल  अ्रधिनियम  में  खंड  82  तथा  जिस  का

 मांग  की  जा  रही  है  कि  अभियुक्त  को
 उद्देश्य  झूठे  साक्ष्य  के  भ्रपराध  के  लिये  सरकारी

 द्वारा  साक्ष्य  लेने  से  पहले  अपनी  अ्रापत्ति
 प्रक्रिया  अ्रपनाने  का  था  ।  किन्तु  मुझे  प्रसन्नता

 अभिलिखित  करानी  चाहिये  ।  किन्तु में  है  कि  प्रवर  समिति  ने  उसे  रह  कर  दिया

 ऐसी  प्रक्रिया  को  निरोधक  समझता  हूं  ।  इस  है  ।  न्यायालय  को  सरसरी  प्रक्रिया  के  ग्रनुसार

 प्रकार  के  उपबन्ध  बनाने  का  भाव यह  है  कि  मुकदमा  चलाने  अधिकार  प्राप्त  था  ।

 जेसे  ही  अ्रभियुक्त  को  यह  मालूम  होगा  कि
 गवाही  के  कठघरे  में  खड़े  हो  कर  यदि  मनुष्य

 जिस  मामले  की  सुनवाई  जूरी  होनी  कुछ  कहता  है  कौर  न्यायालय उस  के  aa

 चाहिये  वह  जूरी  द्वारा  नहीं  हो  रही  है

 तो  ag  शीघ्र  ही  उस  का  विरोध कर  सकेगा
 वक्तव्य  के  लिये  उसे  चेतावनी  देता  है  किन्तु

 फिर  भी  वह  कहता  है  कि  नहीं  यह  ठीकਂ  है
 इसलिये  भ्रभियक्त को  इस  बात  का  ज्ञान  दण्डाधिकारी  भरवा  न्यायाधीश  उसे

 होने से  पहले  कि  क्या  हो  रहा  है  उस  भरे
 सादे  कारावास  का  दंड  दे  सकता  है  ।  इस्
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 में प्रकार
 की  व्यवस्था  करने  का  मेंने  शुरू  लिए  कहा  है  ।  किन्तु  एक  व्यक्ति जब  जान

 ही  विरोध  था  ।  झपने  अनुभव के  बूझ  कर  झूठा  साक्ष्य  देता  है  ae  प्रमाणित

 श्राघार  पर  हम  ने  देखा  है  प्रो  ड्राप  ने  भी  भी  हो  जाता  है  कि  उस  ने  जान  बूझ  कर

 देख  होगा  fe  एक  वह  गवाह  जो  कभी  झूठ  बोला  है  तो  फिर  उस  का  बचना  कठिन

 न्यायालय में  नहीं  प्राया  प्रो
 न

 उस  ने  गवाही  है  क्योंकि  न्यायाधीश  अच्छी तरह  यह  बात
 के  कठघरे  में  खड़े  हो  कर  कभी  गवाही  ही  पता  कर  लेते  हें  कि  उस  ने  जान  बूझ  कर  ऐसा

 ae  देखने  में  ऐसा  लगता  है  fe  झूठी  किया  है  |  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 गवाही  दे  रहा  किन्तु  वास्तव  में  वह  सत्य  न्यायातत्व-शासत्र  अत्यावश्यक  सिद्धान्त

 बात  कहता  इस  के  विपरीत  पेशेवर  से  हमें  नहीं  डिगना  चाहिये  ।  अत्यावश्यक

 गवाह  होते  हें  वे  मच्छर  प्रदर्शन  कर  जाते  सिद्धान्त  से  हमारा  यह  शभ्रभिप्राय  है  कि  जब

 हें  क्योंकि  गवाही  देने  की  कला  में  वे  पारंगत  तक  सुनवाई न  हो  तब  तक  किसी  को
 अपराधी

 होते  हें  ।  इसलिये  सुनवाई  के  बीच  में  ही  नहीं  बताना  चाहिये  ।  किन्तु  जब  धारा

 झूठे  साक्ष्य  के  लिये  दंड  देने  का  अधिकार  V9  अथवा  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रस्तावित

 न्यायालय  को  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।  धारा  ४७६  के  भ्रमित  mer  देते  हैं

 तो  निश्चय  ही  ड्राप  एक  गवाह
 को  अपराधी

 प्रवर  समिति  ने  wat  प्रतिवेदन  में  कहा  ठहराते  हैं  ।  इस  प्रकार
 की

 इस  नई  प्रक्रिया  में

 है  कि  वह  उपबन्ध  ठीक  नहीं  था  कौर  न  उस  कया  तुक  है  ।  जहां
 तक

 में  समझता
 कोई

 से  कोई  सहायता  ही  मिलती  इसलिये  दण्डाधिकारी  या  न्यायाधीश  यदि  झूठे  साक्ष्य

 उन्होंने  एक  नए  उपबन्ध  की  व्यवस्था  की  है  ।
 क

 के  लियें  किसी  व्यक्ति को  दंड  देना  चाहता है

 क्या  खंड  €o  का  यह  नया  उपबन्ध  कुछ  तो  नई  प्रक्रिया  के  arta  उसे  ऐसा  करने  में

 सहायक  है
 ?

 मुझे  तो  केवल  एक  ही  प्रकार  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।
 में  ने  एक  ज्ञापन  में

 नजर  कौर  वह  यह  है  कि  प्रारम्भिक  बताया  है  कि  सरसरी  तौर

 जांच  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  विभिन्न  उच्च  चला  कर  दंड  नहीं  देना  चाहिय े।

 न्यायालयों ने  हमेशा  ही  यह  कहा  है  कि

 प्रारम्भिक  जांच  अनिवार्य  है
 ।

 विधान  में

 श्र  वह  भी  श्रसंगत  तो  झूठ  का  परिमाण यंह  अ्रत्यावश्यक  है  प्रौढ़  इस  के  बिना  शिकायत

 वैधानिक  नहीं  होगी  |  बढ  जायेंगी

 अब  प्रश्न यह  है  कि  क्या  इस  प्रकार  की
 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :  में  तो  चाहता

 aire  प्रक्रिया  को  अपनाना  उचित  होगा  ?  कि  यह  झूठा  साक्ष्य  जल्दी  ही  समाप्त  हो

 मान  लीजिये  कि  एक  मुकदमे में  दो  गवाह  किन्तु  में  तो  यह  जानना
 चाहते

 हूँ  कि

 आते  हें  कौर  वे  एक  दूसरे  के  परस्पर  विरोधी  झूठे  साक्ष्य
 को

 समाप्त  करने  में
 खंड

 बक्तर  देते  हें  ।  एक  की  गवाही  तो  आप  मानेंगे
 ४७  क  किस  प्रकार  सहायता  कर  सकत

 है
 ?

 वर्तमान  संहिता  में
 लूटी

 है  !  में तथा  दूसरे  की  गवाही को  श्राप रह  कर  देंग े।

 अरब  खाली  इस  बात  को  ले  कर  कि  एक  ने  ५  अनुभव  के  आ्राघार  पर  यह  बता  देना

 झूठी  गवाही  दी  हैं  ,  श्राप  अरपना  निर्णय  देते  चाहता हूं  कि  जब  कभी
 किसी  व्यक्ति को  मं  ने

 कोई  कठिनाई
 समय  यह  area  दे  देंगे  कि  उस  पर  अभियोग  दोषी  ठहराना चाहा

 मुझ

 जाय  ।  अ्रनुभवी  व्यक्तियों ने  देव  नहीं  हुई
 ।

 उसे  बस  ATT
 अपनी बारत  कहने  के

 एक  अवसर दें  ।
 उस  की  प्रारम्भिक

 ही  इस  के  विरुद्ध  सावधानी  से  काम  लेते
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 एन०  सी०

 जांच  हमेशा  ही  सब  का  इस  बात  पर  जोर  जरूरी  है  किਂ  उस  में  शीघ्र  ही  जांच  की  जाय  ।

 है  कि  यह  श्रत्यावस्यक है  ।  इस  प्रारम्भिक  इसलिये  न्यायालय जांच
 ह

 जांच में  उसे  यह  अवसर  मिल  जाता  है  कि  चाहिये  |  जांच  केसी  यह
 उस

 न्यायालय

 अपने  वक्तव्य  अथवा  किन्हीं  कागजों  के  की  स्वेच्छा  पर  है  ।  मेरे  कहने  का  झ्र भि प्राय

 अधार  पर  वह  को  स्पष्ट  कर  तो  यह  है  fe  दंड  देने  के  लिये  सरसरी

 सक  |  प्रक्रिया  अपनाने  के  बारे  में  किसी  ने  जोर

 नहीं  दिया  ।  यहां  तक  कि  इस  नये  cat  को
 डा०  काटजू

 :
 दण्डाधिकारी के  समक्ष

 उसे  प्रवास  अवसर  मिलेगा  ।
 अपनाने  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  ने  भी  कोई

 कारण  नहीं  दिया  है  ।  मेरे  विचार  से  ऐसो
 श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  जब  उच्च

 स्थिति  की  जांच
 न  कराना बड़ा  अनुचित

 न्यायालय  प्रिया  सत्र  न्यायालय  यह  शझ्रादेश  नये  खंड  के  उपखंड  में  अपोलो  को  निकाल

 देता  है  कि  अभियोग  चलाया  जाय  तो  एक
 देने  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  में  इस  खंड  का

 ware  से  मनुष्य  वास्तव  में  दोषी  ठहरा  स्वागत  करत  हूं  ।  प्रकार  मामलों  को

 दिया  जाता  है  ।  क्या  झप  को  उसे  कम  से  कम  जल्दी  ही  निपटाया  जा  सकता  है  कौर  झूठे

 एक  नहीं  देना  चाहिये  |
 साक्षी  को  दंड  दिया  जा  सकता  है  ।

 डा०  काटजू  :  जी  नहीं  :  दंडाधिकारी
 ~

 मान  लीजिये  fe  एक  गवाह
 अथवा  न्यायाधीश  ने  उसे  दोषी  पाया  है

 के  कठघरे में  प्रात  है  प्रौढ़  उस  पर  यह  प्रारोप

 और  उस  की  गवाहीਂ  पर  विश्वास  न  करते  हुए  लगाया  जाता  है  किਂ  उस  ने  झूठा  साक्ष्य  दिया

 दोषी  ठहरा  दिया  है  ।  फिर  अप  शर  क्या
 है  धारा  ४७६  क  के  उपखंड  (१)  के  अधीन

 चाहते  हें  ?
 शिकायत  की  जाती है  ।  मान  लीजिये कि  कुछ

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  मेरे  कहने  का  व्यक्ति  नहीं  aa  बेचारे  गवाह  कों

 तात्पर्य  तो  यह
 है  कि  सुनवाई  के  बिना  किसी  सुनवाई  का  कोई  अवसर  नहीं  मिलेगा  ॥

 व्यक्ति  को  दोषी  न  ठहराया  जाय  |  एक  अर उप  खंड  (¥)% के  अ्रधीन  पुलिस  न्यायालय

 प्रकार  से  आप  उसे  दोषी  ठहरा  देते  हैं  और  या  दण्डाधिकारी  न्यायालय  में  यदि  वास्तविक

 झूठे  साक्ष्य  के  दोष  में  उस  का  मामलो  रूप  से  उस  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं

 fatty  के  यहां  भिजवा  देते  हें  ।  यह  बहुत  हो  रही  है  तो  प्रतिवादी  के  लिये  यह  बहुत

 ही  अनुचित  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  यह
 कार्य  ही  अनुचित  है  |  किन्तु  यदि  गवाह  तो  मौजूद

 '  कार्यपालिका  जेता  है  और  यह  किसी  विवान  है  झ्र  दूसरे  दल  अपील  नहीं  चाहते  तो

 झाधघारित  नहीं  है  ।  में  तो  यह  मालूम  करना
 उस  का  मामला  समाप्त  हो  जाता  है  ।  इस

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  में  कोई  कठिनाई थी  ?  लिये  में  ने  कुछ  वास्तविक  श्र  निश्चयात्मक

 मेरे  विचार  से  हमारी  संहिता  में  जो  कुछ  है  ara  दिये  हें  ताकि  वर्तमान  प्रक्रिया  ज्यों

 :
 वहू  बहुत  ही  उचित  है  ।  न्यायालयों  को  धारणा  की  त्यों रहे  ।

 यह  है  कि  जब  कभी  धारा  ४७६  के  WaT

 are  शिकायत  की  जाती  है  तो  यह  निश्चय
 wat  खंड

 €४  उपखंड  रक  लेता  हूं  ॥
 करना  होता  है  कि  क्या  जेसी  शिकायत  की  माननीय  गृह  मंत्री  का  ध्यान  एक  संशोधन

 गई  है  वैसा  कोई  अपराघ  gat  भी  है  waar  की  झ्रोर  दिला  रहा  हूं  जिस  में  कहा  गया  है  कि

 और  क्या  न्यायाधीश  के  हित  में  यह  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  किसी  व्यक्ति  पर
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 जो  मुकदमा  चल  रहा  है  यह  श्रनिद्चित  औंर  इस  प्रकार  उप  मामले में  प्रारम्भिक

 काल  तक  ही  चलता  रहे
 ।

 मामले  की  सुनवाई  जांच  ware  नहीं  है  न्यायाधीश

 के  पहले  दिन  जोकि  गवाही  लेने के  लिये
 इस  गवाही  का  कुछ  लेखा  दे  कर  उस  की

 निश्चित  हुमा  ६०  दिन के  भीतर  उसे
 शिकायत कर  दे  ।  दूसरी  कमी  यह  है  कि

 ज़मानत  पर  रिहा  कर  देना  चाहिये  |  यह  ६०  जिंस  दण्डाधिकारी  के  सामने  उस  ने  अपनी
 दिन

 की  ल्मवधि उस दिन से उस  दिन  से  मानी  जायेगी

 दिन  उसे  हिरासत  में  लिया  गया  था  ।
 गवाही  दी  है  att  वह  दण्डाधिकारी  समझता

 हैं  कि  उस  की  शिकायत  की  तो  गवाह

 यदि  यह  चाहे  कि  किसी  ऊंचे  न्यायालय  में जब
 तक  श्राप  जांच  करने  वालों  के

 पुलिस  के  संगठन  में  जल्दी  सुधार
 उस  दण्डाधिकारी  के  निर्णय  की  आलोचना

 कराई  जाये  तो  यह  नहीं  हो  ऐसा  करना
 नहीं  करेंगे  तब  तक  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 नये  खंड  रेक  का  उद्देश्य  पुलिस  को  क्रियाशील
 उस  के  लिय  संभव  नहीं  है  ।  चाहते  हुए  भी

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  सैकड़े हों  व्यक्ति  जेल  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  |  प्यार  वादी  या

 प्रतिवादी  पक्षों में  से  कोई  भी  ऊंचे  न्यायालय में
 में  पड़े  हैं  श्र  अपने  अपने  मामलों  की  सुनवाई
 के  लिये  प्रतीक्षा  कर  रहे  हें  ।  हिरासत  में  नहीं  जाता  तो  वह  मजबूर  है  कौर  उसे  दण्ड

 भोगना  पड़ता  है  ।  हालांकि  वह
 उस लेने

 की
 तिथि

 से
 उस

 के  मामले की  सुनवाई
 शिकारी  अथवा  उस  न्यायालय  के  समक्ष के  लिये  कोई  अ्रवधि  निश्चित  करनी  चाहिये

 और वह  ६०  दिन  से  अ्रधिकਂ  न  हो  ।  यह  ६०  जाता  है  जहां  शिकायत की  गई  है  AK

 सरकार  की  से  यह  कहा  सकता दिन
 की

 प्रवर्ध  पहली  पेशी  से  नहों  गिनी

 जानी  चाहिए  ।  इसलिये  हमारा  निवेदन  है
 है  कि  उस  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  सुनवाई

 माननीय  मंत्री  अवधि  निश्चित  करने  के
 उस  दण्डाधिकारी  के  सामने  होगी  जिस

 के  यहां  शिकायत  की  गई  है सम्बन्ध  में  विचार  पुलिस  हस तक

 हो  जाये  ।  शरार यह  अवधि  ६०  दिन  से  परन्तु  हमारा  प्रभाव  यह  है  कि  दण्डाधिकारी

 अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  ।  केਂ  निर्णय  तथा  तक  देने  के  यदि  पक्ष

 शिकायत करता  तो  वह  शिकायत उन

 पंडित  मनेश्वर  दत  उपाध्याय  :
 निस्सन्देह

 शिकायतों  जैसी  नहीं  होती  जो  रद्द  कर  दी

 जाती  है  ।  इसे  प्रतीक  महत्व  नहीं  दिया  जाता  | यह  झूठा  साक्ष्य  बहुत  बड़ी  बुराई  है  ।  मूल
 विधेयक  में  जो  परिवर्तन  किये  गये  किसी  afar  के  में  एक

 वे  बहुत ही  महत्वपूर्ण फिर  भी  में  निवेदन  कारी  का  मत  होता  है  कौर  अभियोग  की

 करूंगा  कि  खंड
 €०

 के  उपबन्धों  में  बहुत  सी  सुनवाई  करने  वाले  दण्डाधिकारी  के  लिये

 कमियां  हैं
 ।

 बहुत  सी  चीजें  निकाल  दी  गई  उस  मत  का  महत्व  होता  है  ।  मेरा  अ्रनुभव

 हें
 ।

 दो
 चीजों

 की  बहुत  कमी  है  ।  पहले  तो  यह  है  कि  इन  अभियोगों  में  से  अधिकतर

 यह  है  कि  हो  सकता  है  कि  प्रारम्भिक  जांच  दोषसिद्धि में  समाप्त  होते  हें  ।  एक

 अत्यावश्यक  न  हो  ।  जब  एक  न्यायालय में  शिकारी  के  मत  का  इतना  महत्व  होता  है

 गवाह  जाता  है  और  न्यायालय  यह  देखता  fe  दण्डाधिकारी विचार  करता  है

 है
 कि  गवाह

 ने  झूठा  साक्ष्य  दिया  है  या  जिरह
 कि  यदि  उस  area को  रद  करने का

 के  अवसर  पर  वह  अपनी  पहली  गवाही के
 कोई  विशेष  कारण  न  हो  तो  उसे  रह  न  किया

 जाय ।  इस  बेचारे  साक्षी  के  लिये विरुद्ध  गवाही  दे  रहा  है  तो  यह  स्पष्ट है
 कि  ag  झूठे  साक्ष्य  के  लिये  अपराधी  हें  दण्डाधिकारी को  क्रुद्ध  कर  दिया  हो  और
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 पिंडित  मुनेश्वर  दत्त

 जिस  केਂ  कारण  वह  विचार  करता  है  कि  जो  कुछ  परिस्थितियों में  साक्षी को  न्यायालय  में

 साक्षीं  की  शिकायत  करनी  ait  असहाय  बना  देता  है  |  असम्भव  है  यह  लोगों

 कठघरे  में  साक्ष्य  देने  के  लिये  जाने  से
 करने  तथा  उस  के  को  रद  कराने

 यदि  वह  area  के  विरुद्ध  तेजपूर्ण  साक्ष्य
 हित  करे  ।  एक  तो  लोग  पहिले  से  ही  साक्षी

 के  कठघरे में  जाना  अच्छा  नहीं  समझते
 प्रस्तुत  कर  सकता  कोई  उपाय  होना

 चाहिये  ।  परन्तु  यह  उपबन्ध  नहीं है  ।  में
 mit  यदि  यह  उपबन्ध  बनाया  गया  तो  इस

 समझता  हूं  कि  यह  बड़ी  भारी  कमी  है
 से  उचित  व्यक्ति  उस  कठघरे  में  जाने  से

 are  भी  निरुत्साहित  होंगे  ।  मेरा  निवेदन
 शर  इस  की  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता हूं
 ।  यह  है  कि  इन  कमियों की  जांच  होनी  चाहिये

 अर  जहां  हो  सके  वहां  माननीय  मंत्री  के

 दूसरी  बात  मुझे  खण्ड  Fo  के  विचारानुसार  उस  में  शोधन  होना  चाहिये
 ॥.

 उप-धारा  (४५)  के  सम्बन्धों में  दिखाई  पड़ती
 फिर में  खण्ड  €  १  के  अधीन  उपबन्ध

 है  ।  इस  में  अपीलीय  न्यायालय  को  यदि

 उसे  साक्षी  के  कथन  से  यह  पता  लग  जाय  कि  उस
 के  बारे में  कुछ  कहना  चाहता

 था
 ।  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  यह  एक  बड़ा  ही  ग्रीवा
 ने  झूठ  साक्ष्य  दिया  साक्षी  के  विरुद्ध  शिकायत

 करने  का  अघिकार  दिया  जा  रहा  है  ।  मेरा
 उपबन्ध  है  ।  कदाचित्‌  यह  सुझाव  दिया  गया

 मत  है  कि  दण्डाधिकारी के  समक्ष
 था  कि  इस  मामले  में  भीਂ  दण्डाधिकारी को

 उस  ब्य वित  के  विरुद्ध  एक  शिकायत  करनी
 प्रकार दिया  गया  है  केवल  उस  को

 यत  करने  का  झ्र धि कार  होना  चाहियें  |  चाहिये  जो  उस  के  प्रदेश  पर  झगड़ा  करता  है

 श्र  जब  उसे  साक्षी  के  रूप  में  उपस्थित

 संयुक्त  समिति  के  इस  प्रतिवेदन  होने  को  कहा  जाता  तो  उपस्थित  नहीं

 में  कही  गई  इस  बात  को  में  न  समझ  सका  कि  होता  है  ।  में  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हूं
 ॥

 झूठे  साक्ष्य  देने  वाले  व्यक्ति  पर  ४७६  से  मेरा  मत  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  को  बुलाया

 ले कर  PACT  तक  की  धाराओं  के  ada  जाता  है  पौर  वह  उपस्थित  नहीं  तो

 कोई  अ्रभियोग  नहीं  जा  जिस  दण्डाधिकारी  के  आदेशों  का  उल्लंघन

 बिदकी  ऐसे  व्यक्ति  पर  इस  धारा  के  अधीन  किया  जाता  है,वह  इस  मामले  पर  विचार  करनें

 कार्यवाही की  जा  सके  के  लिये  उचित  व्यक्ति है  ।

 डा०  काटजू  :  कार्यवाही की  जा  सरकती
 कुछ  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  टिप्पणी

 है
 ।

 यह  निश्चित  किया  जा  सकता  है  कि

 कार्यवाही  की  जा  सकती  है  या  नहीं  ।
 दी  थी  कि  में  प्रायः  अधिक समय

 लग  जाता  है  ।  यदि  ६०  दिनों  में  अभियोग

 समाप्त  नहीं  होता  है  तो  उस  व्यक्ति  जो पंडित  मुनोइवर  दत्त  उपाध्याय  :  यदि

 ऐसी  बात  है  तो  स्थिति और  भी  बुरी  कारावास  में  है  तौर  जिसे  जमानत  पर  मुक्त

 नहीं  किया  गया  है  छोड़
 महोदय  पीठासीन

 देना  चाहिये
 ।

 कभी  कभी
 ६०

 दिनों  में

 जहां  तक  इन  कमियों  सम्बन्ध है  योग  समाप्त  नहीं  होता  are  यदि  जमानत

 मेरा  है  कि  जब  तक  ये  कमियां  दूर  स्वीकार  की  जाती  है  तो  यह  स्वधा  उचित

 नहीं  की  यह  एक  ऐसा  उपबन्ध है  काल  है  ।  यह  कहना  कि  जांच-पड़ताल में
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 अधिक  समय  लगता  एक  भिन्न  बात  है  ।  साक्ष्य
 पर्याप्त  नहीं  है  ,  जो  में  ने  रम्भ  में

 मेरा  विचार  है  कि  यदि  जमानत  स्वीकार  नहीं  को  थीं  निराधार हो  जाती  है  ।

 की  जाती  है  श्रमायुक्त  को  जांच  पड़ताल

 होते  रहने  के  कारण  एक  या  दो  वर्ष  कारावास  में
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  घारा  ४७€क

 में  प्रवर  समिति  ने  जो  उपबन्ध  निविष्ट
 बिताने  पड़ते  तो  यह  बहुत  ही  गलत  प्रक्रिया

 हों  जाती  जांच  पड़ताल के  समय  में
 किया  वह  मुझे  पसन्द  नहीं  है  ।  इस  में

 संदेह  नहीं  कि  मूल  उपबन्ध  कहीं  भ्रमित  बुरा
 कमी  होनी  चाहिये

 ।
 हमें  एक  उपबन्ध  बनाना

 था  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  मूल  उपबन्ध  भ्रादिष्ट
 चाहिये  ताकि  जांच  पड़ताल  में  भ्रमित  समय

 न  लगे  कर  दिया  गया  है  ।  में  यहां  उसी  न्यायालय  द्वारा

 संक्षिप्त  सुनवाई  का  निदेश  कर  रहा  हूं  ।

 खण्ड ६  एक  अच्छा  उपबन्ध  में  नहीं  जानता  कि  प्रवर  समिति  ने  किस

 किया  गया  है  कि  यह  निश्चित करने  के  लिये  कारण  ४७६  से  ४७९  तक  की  धारा

 कि  जमानत  पर्याप्त  है  या  न्यायालय  में  सम्मिलित  उपबन्धों  के  कूट साक्ष्य  तथा

 दा पथ  पत्र  स्वीकार  कर  सकता  है  ।  क्योंकि  यदि  मनगढ़ंत  साक्ष्य  के  सम्बन्ध  में  सक्रिय  अपेक्षा

 न्यायालय  शपथ  पत्रों  पर  विस्वास  कर  लेता  है
 की  है  ।  में  समझता हुं  कि  धारा  ४७€क  (६)

 तो  उस
 व्यक्ति

 at  जिस  की  जमानत  का  अरथ  केवल  यह  है  कि  यदि  मुख्य

 कारावास  में  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।  यह  ठीक  है
 fray  Vee Fz से  ४७९  तक  धाराश्रों के

 कि  यदि  बाद  में  यह  विदित  होता  है  कि  walt  कार्यवाही  की  जा  सके  तो  उस  सीमा

 जमानत  पर्याप्त  नहीं  है  तो  उसे  कारावास
 तक  उन  का  निरसन  किया  जाता  है  :

 में  लाया  जा  सकता  कौर  मेरा  विचार  है

 कि  इस  के  लिए  पहिले  सै  ही  एक  उपबन्ध  है  |
 डा०  काटजू  में  तो  यही  कहता  हूं

 कि  झूठी  साक्ष्य  देने  वाले  के  या

 इस  के  सम्बन्ध  में  भैरा  यह  सुझाव  है  कि  उस  साक्षी  के  लियें  जिसके  बारे  में

 वह  उचित  ०५  तोਂ  शब्दों  को  हटा

 दिया  जाय  तो  इस  से  aha  के  क

 न्यायालय  समझता  कि  उसने  झूठा

 साक्ष्य  दिया  केवल  यही  प्रकिया  होनी
 बढ़ने में  aga  सहायता  मिलेगी  ।

 चाहिये  |

 खण्ड  १००  के  अधीन  जो  उपबन्ध  किया  पंडित  ठाकुरदास  भागने  मात

 गया  वह  भी  wea  उपबन्ध  है  ।  इस  में  लीजिये  कि  साक्षी  कूट  साक्ष्य  देने  के  बजाय

 ऐसा प्रतीत होता  है  कि  वह  उचित  जालसाज़ी  करता  तो  FAT  होगा  |

 समझे  तोਂ  पर  जोर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 डा०  काटजू
 :

 मेरा  विचार  है
 कि

 वह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  केवल  एक  ४७६  से  Vos  तक  की  awa  के  अधीन

 विकल्प है  आयेगा  ।

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  बाद  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  सम्मानपूर्ण

 का  उपबन्ध  पर्याप्त  है  वह  उचित  मेरा  निवेदन है  कि  धारा  ४७१  के  ata

 समझे  तो  दादों  को  हटाया  जा  सकता  है  ।  जालसाजी  धारा  १९१  के  अधीन  कूट  साक्ष्य

 मेरा  निवेदन  है  कि  wa  इस  उपबन्ध  से  भिन्न है  ।

 के  बन  जाने के  परिणामस्वरूप मेरी  वह  डा०  काटजू
 :

 यदि  मुझे  बीच  मैं  बोलने

 शिकायत  कि  इस  प्रकार  का  शपथ  पत्र  का  की  प्राज्ञा  हो  तो  में  यह  बताना  चाहूंगा  कि
 532  LSD.
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 कार्यवाही  करने  का  कोई
 उद्देश्य  नहीं  है  ।

 है  जिस  ने
 अभियोग  में  झूठा  साक्ष्य  दिया  हो  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि

 या  जिस  ने  उस  अभियोग  के  लिये  साक्ष्य
 पंडित  ठाकर

 दास  भागने  :  में  इस  धार
 घाटा  जिस

 जांच  पड़ताल  सुनवाई
 को  निकाल देने  के  लिये  कई  कारण श्राप  के

 करने  वाले  बुद्धिमान  न्यायाधीश  ने  कर  ली
 विचारार्थ  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 है  एवं  उस  से  निश्चित  परिणाम  निकाल
 सरकार  शीघ्रता

 लिया है  1
 उपाध्यक्ष  महोदय

 लाना  चाहती  है  :  साक्षी  कटघरा  में  शपथ

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  इस  द

 है  कि  wa  केवल  उन्हीं  मामलों  में  कार्यवाही
 भ्रनुमान  करते  उन  का  निपटारा  करते

 की
 जा  सकती है  जिन  में  किसी  पुर्ण  निष्कर्ष  के  हेतु  संक्षिप्त  प्रक्रिया  होनी  चाहिये

 ।
 मूल

 विधेयक  माह  उपबंध  था  कि  घटनास्थल
 का  उल्लेख हो  कि  द्रमुक  व्यक्ति  ने  कूट  साक्ष्य

 किया है  झूठा  साक्ष्य  दिया  है  ।  इस  के
 पर  उपस्थित  व्यक्ति  सीधा  साक्षी  को  दंड

 दे  सकता  है  ।
 विपरीत  ऐसे  मामलों  में  जहां  न्यायाधीश  यह

 परिणाम  निकालता  है  कि  कोई  अपराध  श्री  दातार  परीक्षण  समाप्ति  के
 किया  गया  प्रतीत  होता  वहां  यह  लागू  पश्चात  |

 नहीं  होगा  |  इस  यह  हुआ  कि  कोई  भी

 व्यक्ति  कूट
 साक्ष्य  या  झूठा  साक्ष्य  दे  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्योंकि  ae  स्वयं

 अभियोक्ता  इस  कारण  उसे  अपवाद
 है

 |  यह  एक
 बहुत  ही  प्रतिगामी  उपबन्ध  है  |

 यह
 न्यायालय

 के
 अधिकार

 को  छीनता है  ।  माना  गया  अन्यथा  उसे  न्यायाधीश

 नहीं  बन  जाना  चाहिये  ।  प्रवर  समिति  में इस  से  कूट  साक्ष्य  समाप्त
 नहीं  होगा  ।

 इस  से  केवल  उन  लोगों  को  सहायता  मिलेगी  इस  में  परिवर्तन  किया  गया  है  मूल  विधेयक

 जो  कूट  साक्ष्य  देते  हैं  या  झठा  साक्ष्य  देते
 में  धारा  ४७६  से  oe में  से  उस  उपबन्ध  को

 निकालने का  विचार  नहीं था  ।
 हैं

 ।
 यह  माननीय  मंत्री  के  घोषित  उद्देश्य

 कूट  साक्ष्य  तथा  झूठे  साक्ष्य  को  समाप्त

 करने  के  विरुद्ध  क्योंकि  eo  प्रतिशत
 श्री  दातार

 :  यह  उस  से  fra  है
 ।

 उन  उपबन्धों का  क्षेत्र  विस्तृत  है  । न्यायालय  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कह  सका

 कि
 कूट  साक्ष्य  या  झूठा  साक्ष्य  दिया  Ta  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  न्यायालय

 न्याय  की  दृष्टि  से  इसे  प्रतिचार  समझता
 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  क्या  ऐसे  व्यक्ति

 है  तो  यह  शिकायत भेज  देगा  ।  दो  न्यायालय

 के  बारे  में  की  जाये  के  स्थान  पर
 एक  ही  बात  को  दो  बार  परीक्षण  नहीं  करेंगे

 ।

 धारा  के  अधीन  कार्यवाही  की
 गई  हैਂ  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार  «करेंगे  कि

 रखने  से  उद्देश्य  सिद्ध  हो  जायेगा
 ?

 धारा  ४७६  से  Vos  के  उपबन्धों  को  निकालने
 ~

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  में  मानता  का  विचार नहीं  है  ।
 उपधारा  (६)  में

 हैं  कि  इस  को  सर्वथा  भिन्न  ज  होगा  |  सरकार  झूठी  गवाही  देने  वाले  व्यक्ति  को

 शीघ्र  दंड  देना  चाहती  है
 ।

 मूल  विधेयक
 में

 Tai  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 कार्यवाही  आरम्भ

 पह  उपबन्ध  धा  कि  जिस  न्यायाधीश  के  सामने

 जा  चुकी  है  ।  धारा  ४७६  के  at  wer  साक्ष्य  दिया  वह  twa  की
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 समाप्ति पर  उस  को  जर्माना कर  की  जा  waar  यदि  किसी  area

 सकता  है  |  इस  में  परिवहन  किया  गया  धारा  ४७४ के  अ्रधीन  कार्यवाही की  जा  चुकी

 है  हूं  तो  इस  का  arse  नहीं  लिया  जाएगा ।

 डा०  कॉट  ae  स  मामला  fare  डा०  wren  यदि  ag  अधिनियम

 के  लिये  नहीं  था  ।
 लागू  हो  जाता  है  कौर  दो  पदचात काय कार्य

 वाही  आरम्भ  होती  है  तो  लक्ष्य  यह  है  कि उपाध्यक्ष  महोदय  यह  आपत्ति की

 थी  जो  व्यक्ति  पक्षपात करना  चाहे  केवल  इसी  धारा  के  waste  ऐसा  किया

 वह  ऐसा  कर  सकता  स्वतन्त्र  बुद्धि  जा  सकता  है  wear  किसी  धारा  के

 वाले  व्यक्ति  को  इस  बात  का  निर्णय  अधीन  नहीं  ।  दंडाधिकारी के  निर्णय  के

 चाहिये  |  वह  व्यक्ति  चला  जाता  है  ।  छः  मास

 डा०  कॉलिज  :  यदि  श्राप  परीक्षण के  का  waste  सिलता  है  ।  तब  आदेश  के

 समय  अभियोक्ता  साक्षियों  आपत्ति  विरुद्ध  भ्रमित  होती  है  कौर  पुनः  छः  मास  का

 करना  चाहते  हैं  तो  हो  सकता  है  कि  सच्चे  अवकाश  मिलता  है  ।  इस  का  वही  उद्देश्य

 था  आप  की  सभा  की  जानकारी के साक्षी  ही  प्रस्तुत न  हों  ।  इस  प्रकार  दोनों

 पक्षों  के  प्रति  बड़ा  भ्र न्याय होगा  |  लिये  यह  बता  दूं  कि  प्रवर  समिति  के  ४४

 *साक्षियोंਂ  ने  इस  का  भ्रनुमोदन  किया  है  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बात  यह  है  कि  धारा

 ४७६  शर  g-ACKY  के  weld  शिकायत करने
 इस  का  उद्देश्य  यह  था  कि  जब  न्यायाधीश

 वाले  व्यक्ति के  द्वारा  न्यायाधीश को  इस
 निर्णय  सुनाने  उस  समय  वह  समस्त

 मसले  पर  विचार  करे  ।  वह  प्रत्येक  साक्षी
 बात  सुचना  मिलने

 न्यायाधीश

 शान्ति पू वेक  समस्त
 मामले

 पर
 विचार  के  का  विचार  करता  है  कौर  यदि

 करेगा ।  ये  उपबन्ध  निकाले नहीं  गये
 निर्णय  सुनाते  समय  तक  उस  ने  यह  अनुभव

 कर  लिया  है  कि  बरमक  चमक  साक्षियों ने  झठी
 परन्तु  मंत्री  महोदय  at  बात  पर  विचार

 करेंगे  कि  जहां  इन  areal  के  alt  कार्य
 गवाही  दी  है  wa  वह  अधिक  जांच  किये

 बिना ही  ag  मामला  दंडाधिकारी को  सौंप
 वाही  की  जा  सकती  घारा  ४७६ के

 क्योंकि  वह  तब  तक  जांच  करता  रहा
 कार्यवाही नहीं  की  जा  सकती  ।

 इस  की  कोई  wile  नहीं  ताकि

 डा०  कॉलिज  |  यह  साक्षी  लिये  साक्षी  को  दो  या  तीन  सप्ताह  के  ग्रामर

 लाभदायक है  ।  दंडाधिकारी के  सामने  जांच  के  लिये  प्रस्तुत

 उपाध्यक्ष  महोदय  जिन  मामलों
 होना  पड़े  कौर  मामला  लम्बा  हो  जाये  ।

 विधि  वेत्ता  के  नाते  हम  सब  जानते  हैं  कि
 कार्यवाहियां हो  चुकी  हूँ  उन  में  धारा

 ४७६
 यदि  कोई  दंडाधिकारी शिकायत  भेजता  है

 से  vot  रहने  दी  जायें  ।
 तो  जांच  area  हो  जाती  है  जिस  में  छ

 डा०  :  तब  यह  अपवाद खंड  महीने  लगते  हें  ।  तब  area  के  विरुद्ध  अपील

 होना  चाहिये  कि  कार्यवाहियों  के  निलम्बित
 होती है  ।  उस  में  नौ  महीनें लग  जाते  हैं  ।

 होने  की  भ्र वस् था  बचाया  जायेंगी
 |

 अब  हम  ने  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  यदि

 उपाध्यक्ष  महोदय  यदि  न्यायाधीश  निर्णय  के  विरुद्ध  किसी  पक्ष  की  ster  ary

 इस  धारा  के  अधीन  कार्यवाही  करता  है  तो  तो  कार्यवाही रुक  क्योंकि  तद

 धारा  ४७६  के  अधीन  कोई  कार्यवाही  नहीं  वेदन  न्यायालय इस  बात  पर  विचार
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 [st  तक  |

 करेगा  कि  पाया  साक्ष्य  झूठा  है  या  श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  तब  अभियोग

 कौर  क्या  यह  बरच्छा  है  या  बुरा
 ।  परन्तु  समस्त  को  निलम्बित रखा  जाएगा  |

 प्रक्रिया  पर  प्रवर  समिति  में  बड़े  ध्यानपूर्वक
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 :
 धारा  Yok

 के  विषय  में  खण्ड
 go

 के  उपखण्ड
 ४

 के
 विचार  किया  गया  है  ।

 अनुसार  भ्रमित  का  निर्णय  होने  तक  यह  मामला
 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  यदि

 निलम्बित  रहेगा  भ्र ौर  पुनरावेदन  न्यायालय

 शब्द  रखे  गये  होते  तो  समस्त  मामला  ठीक
 प्रतिपक्षी  की  सुनवाई  के  बाद  यदि  उचित

 हो  जाता
 ।

 मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  वक्तव्य
 समझेगा  तो  उस  शिकायत  को  वापिस  लेने

 दिया  है  कि  वह  उन  धाराओं  को  निकालना
 का  आदेश  दे  सकता  है  उस  आदेश  की

 चाहते हैं  ।  यदि  मंत्री जी  उपाध्यक्ष  महोदय
 एक  प्रति  उस  दंडाधिकारी को  भेज  दी

 के  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लें  तो  अच्छा  जिस  के  पास  मामले  की  सुनवाई  निलम्बित

 परन्तु  वह  इसे  स्वीकार  करना  नहीं
 है

 :
 किन्तु  विमान  संहिता  के  अनुसार

 कौर
 वह  सदा

 ४९
 सदस्यों  का  उल्लेख

 करके
 यत  होने  के  तुरन्त  ्  प्रतिपक्षी

 उच्च

 उन  पर  सारा  उत्तरदायित्व फेंक  देते  हें  ।
 न्यायालय  में  भ्रमित  कर  सकता  है

 ।

 मंत्री
 जी  ने  कहा  है

 कि  जिस  साक्षी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  दंडाधिकारी

 का  परीक्षण  होगा  उस  पर  उस  के  अपने  atta
 के  निलम्बित होने  तक  इसे  निलम्बित

 बयान  के  भ्राता पर  अभियोग नहीं  चलाया  नहीं  रख  सकता  ?

 site  दूसरी  wie  वह  कहते  हैं  कि  श्री  दातार  :  श्रीमा  जब  तक

 न्यायाधीश  साक्ष्य  झूठा  अनुभव  करके  अपील  का  निर्णय  नहीं  कार्यवाही  रोक

 उस  की  शिकायत  करेगा  ।  उस  व्यक्ति  की  दी  जाती है  ।

 सुनवाई  के  बिना  ही  उस  पर  कार्यवाही  प्रारम्भ
 पंडित  ठाकर  दास  भागंव  परन्तु

 हो  जायेगी  ।  मूल  धारा  Wi9h  का  उपबन्ध  उपाध्यक्ष  महोदय  का  संशोधन  स्वीकार  नहीं

 किया गया  है  । बरच्छा उस  के  बिना  यह  होगा कि

 साक्षी
 को

 बिना  सुने  ही  न्यायाधीश  उस  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 में  तो  यह  कहता

 विरुद्ध  कार्यवाही
 कौर

 जबे  तक
 सारे

 हूं  कि  यह  उपबन्ध तो  इस  में  पहले  ही  किया

 मामले
 का  रूप  में  निर्णय  नहीं  हो  गया है  |

 तब  तक  बेचारे  साक्षी  का  मामला  श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :  साक्षी  के  विरुद्ध

 बीच  में  ही  पड़ा  रहेगा  कौर  कई  वर्ष
 बीतने

 शिकायत किये  जाने  पर  जब  कोई  भी  पक्ष
 पर  भी  कोई  विशेष  परिणाम  नहीं  निकलेगा ।

 अपील नहीं  करता  बेचारे  साक्षी  को
 हो  सकता  है  इस  बीच  साक्षी  की  मृत्यु  हो  न  कपिल  करने  का  अवसर  मिलता  है  कौर

 न  सुनवाई का
 रहेगा  इसे  मंत्री  महोदय  शी  प्रगामी  अभियोग

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  यह
 कहते हैं  ।  श्री

 चटर्जी
 ने  विद्वान  न्यायाधीशों

 के  निर्णयों  का  उल्लेख  करते  हुए  इस  प्रारम्भिक

 अधिनियम  के  समान  है  जिस  में  न  कोई  पी

 न  वकील
 कौर

 न
 कोई  दलील  हो  सकती

 जांच  को  बहुत  बड़ा  रक्षा  कवच  कहा  है  ।
 है  ।

 जब
 किसी  व्यक्ति

 पर  अभियोग
 लाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मूल  निर्णय
 जाने  के  लिये  उसे  श्रव्य

 दंडाधिकारी
 के

 पास

 के  विरुद्ध  अपील  उच्चतम  न्यायालय  में
 भेजा  जाता  है  तो

 अभियुक्त
 क  पहले

 जाती  है  तब  क्या  होगा  ?  बयान  को  सच्चा  सिद्ध  करके  युक्ति पा  सकता
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 है  ।  परन्तु  जब  मंत्री  जी  के  ये  aaa  हैं  कि  की  जाती है  स्पष्टीकरण  का  अवसर

 ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  किया गया  मिलना  चाहिये  कि  धारा  2-4  के  अनुसार

 हैਂ  इस  से  तो  वह  दात  प्रतिशत  अपराधी  उस  पर  अभियोग  क्यों  न  चलाया  जाये  ?

 सिद्ध  हो  जायेगा  |  बेचारे  की  न  पहले  न्यायाधीश  को  यह  कहना  चाहिये  कि

 +
 कारी के  सामने  सुनवाई  हुई  भ्  न  उस  के  उस  के  मतानुसार  अपराध

 गया  ह ™~ Qr

 इस  लिये  उस  मामले  की  जांच  की  जाये  । छूटने  के  लिये  कोई  मार्ग  छोड़ा  गया है
 ।  मेरा

 यह  निवेदन  है  कि  वहां  भी  धारा  ४७६  के  वास्तव  में  यह  प्रारम्भिक  उपपत्ति  होती  है

 अ्रधीन  इस  wa  को  प्रारम्भिक  जांच  में  शर  यह  किसी  फौजदारी  न्यायालय  को  बाध्य

 नहीं  करती  | लिखा  परन्तु  वह  आपत्ति  यह  नहीं

 होनी  चाहिये  कि  उस  व्यक्ति  ने  झूठा  साक्ष्य
 पंडित  ठाकर  दास  भाग  :  यह  वास्तव

 दिया है  ।  झ्राखिर  ४७६  से  WIV  घारा ग्र ों  में
 में  बाध्य  करती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  कहा  जाय

 क्या  ब्राई  है  यदि  यह  संशोधन  बरच्छा  होता  कि  उस  दंडाधिकारी  के  मतानुसार  अपराध

 तो  हम  इसे  सह  स्वीकार कर  लेते  |  वास्तव
 किया  गया  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  में  प्रतीत

 में  जो  पद्धति  चली  or  रही है  वह  अच्छी  |
 का  अधिकार भी  चाहता  हुं

 पहले  जो  क्षेत्राधिकार  उसे  निकाल  कर

 श्री  दातार
 :

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि उस  के  स्थान पर  कुछ  तो  रख  दिया जाये
 शब्द  नहीं  होना

 यह  मंत्री  जी  का  विचार  फिर  चाहे  उस

 का  परिणाम  कुछ  भी  हो  इस  पर  उन्हों  ने  चाहिये  अझर  इस  के  स्थान  पर

 विचार नहीं  किया  है  ।  होना  चाहिये  |

 श्री  दातार  क्या  माननीय सदस्य  यह
 डा०  काटजू  :  इसे  स्वीकार  करने  में

 चाहते  हैं  कि  ह ग्रग्रतर  जांच  किये  बिनाਂ  मुझे  कोई  आपत्ति नहीं  है  ।

 शिकायत  दर्जे  होने  के  पुर्व  भ्र ग्र तर  जांच  होनी  श्री  दातार  दूसरी  wrote

 mie  की  सुचना
 जांच  किये  बिनाਂ  शब्दों  पर  है  ।

 मिलनी  चाहिये ।  डा०  काटजू  :  यह  महत्वपूर्ण  मामला

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  में  यह  जानना  है  ।

 पंडित  यदि

 वाह
 हूं  कि  परिवर्तन  की  आवश्यकता  ठाकर  दास  भागने

 अप  उस  व्यक्ति  अभियोग  चलाने  के

 श्री  दातार  :  यह  धारा  रहेगी  ऐसा
 लिये  उसे  देंडाधिकारी  के  पास  भेजना  चाहते

 हूं  तो  उसे  वहीं  पर  सुनने  में  क्या  हानि  है  ?
 मान  करते  हुए  क्या  वह  चाहते  हें  कि  शिकयत

 इस  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होगा  ।
 दर्ज  करने  से  पूर्व  भ्रग्नेतर  जांच  होनी  चाहिये  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  पहले  तो
 डा०  काटजू  :  हम  दोनों  वकालत  करते

 रहे  हें
 ।

 यह  सरल  मामला नहीं  है  ।  वह  कह
 दंडाधिकारी

 या  न्यायाधीश  को  मामला

 मुद्रांकित  लिफाफे  में  न  भेज  कर  खुला  भेजना
 सकता  है  कि  पांच  साक्षी  प्रस्तुत  कर

 3")
 शआर  गया  @  सकता  हुंਂ  फिर  समन  की  तामील  नहीं  हो

 पाती  ।  वह  कई प्रकार के  बहाने भी  तो  कर
 त  कह  कर  यह  कहना  चाहिये  कि  हक  प्रतीत

 होता है  कि  अपराध  किया  गया  है  ।”  सकता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  पंडित  ठाकर  दास  यदि  कपी

 अभिलेख  का  किसी  ढ़ंग  से  निर्वचन  किया चाहते  हैं  कि  जिस  साक्षी  के  विरुद्ध  का्येंबाह्दी
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 ठाकुर  दास

 जाता  है  जब  fa  Sa  का  बकील  चाहता  टा०  काटजू  में  उदाहरण

 है  कि  इस  का  दूसरे  ढंग  से  निवेदन  किया  जाना
 देता  हूं

 ।
 मान  लीजिये  seat यह  है  कि  एक

 तब  क्या  होगा  ?  लड़का  गोद  दिया  गया  था  या  नहीं  ।  पांच

 डा०  कॉलेज  :  यह  बात  ५ कहन  का  गवाह  ऐसे  हूं  जो  शपथ  पुर्वक  यह  कहते  हैं

 कि  गोद  देने  की  राम  हुई  थी  ।  दूसरी
 पूर्ण  ढ़ंग  है

 ।  दूसरा  ढ़ंग  यह  है  fe
 इसे

 चिरकाल  के  लिये  लम्बा  किया  जाये  ।  are  यह  कहा  जाता  है  कि  गोद  देने  की

 कोई  रसम  नहीं  लड़का  ही  वहां  नहीं  था
 श्री  एन०  alo  चटर्जी  प्रारम्भिक

 जांच  में  कोई  साक्ष्य  सुना  नहीं  जाता
 |

 इत्यादि  ।  सब  साक्ष्य  पर  विचार  करने  के

 न्यायाधीश  यह  निर्णय  देता  है  fe  उस  की

 डा०  कॉटन  प्रवर  समिति  ने  यह  राय  में  सब  बनावटी  बात  गोद  देने  की

 प्रक्रिया  बनाई  कौर  कहा  है  कि  निर्णय  के  कोई  राम  नहीं  र  गवाह  झूठ  बोल

 उद्देश्य  से  न्यायाधीश  को  समस्त  मामले  पर
 प्रारम्भिक  जांच  क्या  है  ?  न्यायाधीश

 विचार  करना  पड़ता  है  ।
 mad  निर्णय  में  लिखता  है  कि  साक्ष्य  विश्वास य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चटर्जी  का
 नहीं  fa  एक  नया  अभियोग  होना  चाहिये  ।

 कहना  है  कि  गवाह  को  वहीं  यह  स्पष्ट  करने  प्रारम्भिक  जांच  में  अभियुक्त  दंडाधिकारी

 का  झ्र वसर  मिलना  चाहिये  कि  उस  ने  झूठा  के  सामने  होता  है  ।  वह  झपने  को  निर्दोष
 बयान  क्यों  दिया  |

 सिद्ध  कर  सकता  है  ?

 डा०  काट  संभव  उसका  परीक्षण

 पहले हो  चुका  हो
 ।

 यह  स्मरण  रखना  चाहिये  पंडित  ठाकर  दास  भागने  गृह  कार्य

 मंत्री  यह  चाहते  हें  fe  प्रत्येक  मामले  में कि  वर्तमान  प्रक्रिया  के  यह  निर्णय

 के  दिन  होगा  i  यदि  उपस्थित  एक  पक्ष  का  चालान  होना  चाहिये  ।  मान

 लीजिये  न्यायाधीश  इस  निष्क  पर  पहुंचता तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  किन्तु  संभव  है

 कि  उस  का  परीक्षण  दो  या  तीन  मास  पहले  है  कि
 गोद  देने  की  राम

 हुई  है  किन्तु

 दूसरा  पक्ष  इन्कार  करता  है  ।  मुकदमे  का
 हो  चुका  हो  कौर वहू  वादी  के

 पक्ष  का  गवाह

 हो  ।  निर्णय  इस  तरह  नहीं  सकेगा  ।

 जब  यह  विधेयक  समिति  जब  मुकदमा  किया  जा  रहा  तो  गवाह

 को  सौंपा  गया  तो  इस  बात  पर  से  यह  भ्र वश्य  पुराना  चाहिये  ऐसा  बधाई

 बहुत  आपत्ति
 की

 गई
 थी  |  क्यों  देते  हो  ।'  झ्राखिर  उस  की  सुनवाई  at

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  :  धारा  ४७६  होनी  चाहिये  ।  यदि  न्यायालय  एक  प्रारम्भिक

 जांच  को  अवश्यक  समझता  तो  कोई  मौखिक के  शब्द  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  ।
 इस  में

 प्रारम्भिक

 जांच  का  उल्लेख  है  |  साक्ष्य  जायेगा  केवल  प्रदेशों  का

 माननीय  मंत्री उपाध्यक्ष  महोदय
 निवेदन  करना  होगा  |  वह  कारण  बतलायेगा

 |

 समझते  हैं  कि  अग्रेतर  प्रारम्भिक  जांच  से  इस  में  क्या  हज  है  ?  मेरे  विचार  में  दंड  विधान

 विलम्ब  होगा  |  का  पहला  सिद्धान्त  यह  है  कि  जब  frat

 डा०  काटजू  :  जी  यहीं  बात है  ।  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कार्यवाही  जाये  तो

 उपाध्यक्ष  महोदय  उसी  कारण  क्या  उस  की  सुनवाई  अवस्य  होतो  चाहिये  |

 तराह  से  यह  नहीं  पूछना  चाहियें  कि  उस  ने  जब  तक  कि  उस  को  न  कोई

 पहुन्नी  वक्तव्य  क्यों  बदला  ?  रादेश  जारी  नहीं  किया  जा  सकता  |
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 डा०  काटजू
 :

 वह  ने  यह  अपना  मुकदमा  ails  न्यायालय  में  ले

 को  अपना  साक्ष्य  दे  दिया है  ।  यह  ठीक  है  ।'  जायेंगी  wie  कई  वर्षों  तक  उस  के  विरुद्ध

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  में  समझता  कार्यवाही  नहीं  हो  सकेगी  ।

 कि  यह  सब  सिद्धान्तों के  विरुद्ध  है  ।  यदि  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं

 frat  साक्ष्य  के  लिये  दंड  दिया  जाना  कि  वह  इस  धारा  को  हटा कर  धारा  ४७६

 तों  कम  से  कम  मामलों  में  कार्यवाही  करनी  से  ४७९  पुनः  जो
 कि  इस  से  बहुत

 चाहिए  |  weet  हें
 ।

 अब  मान  लीजिय  उन्हों  ने  ये  दो  चीजें  wa  में  खंड  €१  को  लेता  हूं  ।  दंड

 स्वीकार  की  हैं  ।  पहली  यह  कि  प्रारम्भिक  संहिता में  इस  श्राव्य  की  धारा  पहले
 से

 जांच  होनी  चाहिये  या  ae  कि  यह  निणय  है  में  नहीं  समझ  सका  कि  इस  धारा  को  फिर

 इतना  स्पष्ट  नहीं  है  :  शब्द  यह  हें  गया  यहां  रखने  का  क्या  लाभ  है  ।  इस  के  द्वारा

 प्रतीत  होता  हैਂ  ्र  भ्रमित  की  व्यवस्था  की  उसी  न्यायालय  को  ही  अधिकार  प्राप्त

 जाती  है  ।  घारा  ४७६  कौर  प्रस्थापित  धारा  होता  है  ।  यदि  श्रपराधक  मुकदमा  किसी

 श्र  न्यायालय  में  ले  जाया  तो  अधिक Cote  में  क्या  ?  क्या  वे  अपील का

 शग्रधिकार  ले  लेना  चा  हते  ।  यह  भ्र त्या धिक  बरच्छा  हो  क्योंकि  भ्र भि युक्त  को  कुछ  हौसला

 अन्यायपूर्ण  है  ।  मेरे  विरुद्ध  मिथ्या  साक्ष्य  देने  होता है  |  दंड  प्रक्रिया  संहिता  को  धारा  १९१

 का  क्या  शअ्रभियोग  है  किन्तु  मुझे  wile  का  में  इस  प्रकार  का  एक  उपबन्ध है  ।  में  इस

 ग्रन्थकार  नहीं  है  |  यह  मुकदमा  १०  साला  प्रकार  का  उपबन्ध  चाहता  था  किन्तु  प्रवर

 तक  मेरे  विरुद्ध  रहेगा  |  अन्य  अपराधों  समिति  के  सदस्यों  ने  इसे  उचित  नहीं  समझा  |

 के  मामलों  में  धारा  W\9%  से  Sigk  तक  खंड  €  ३  के  सम्बन्ध  मे ंने  ५००  रुपये

 लागू  होंगी  किन्तु  इस  मुकदमे  की  प्रक्रिया  के  स्थान  पर  ३००  रुपये  रखने  का  एक

 कुछ  are  होगी  ।  विधियां  बनाने  का  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  मेरे  विचार  म

 तरीका  नहों  है  ।  Yoo  रुपये  बहुत  अधिक हें  ।  हमें  इतने  विज्ञान

 अब  में  अन्य  घटनाओं  को  लेता हुं  कौर  अ्रधिकार  नहीं  देने  चाहियें  |

 कुछ  दाऊद  श्रीलाल  मामले  के  सम्बन्ध  में
 खंड  €४  के  सम्बन्ध  में  इस  बात  के

 कहूंगा  ।
 लिये  माननीय  गृह  मंत्री का  ara  हूं  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  धारा  के
 उन्हं  ं  ने  उपखंड  रखा  है  ।  यदि

 अधिनियमित  किये  जाने  के  बाद  अन्य  मामले

 कैसे  हो  सकते  हैँ  ?
 मुकदमा  ६०  दिनों

 से
 अधिक  लम्बा हो

 सामान्यतया  भ्र भि युक्त  को  जमानत

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  दीवानों
 पर  रिहा  कर  दिया  जायेगा

 ।
 में  चाहता  हूं

 तथा  फौजदारी  मुकदमों  में  तीजो  अ्रभियोक्ता
 कि  यह  सुविधा  जांच

 के  समय  भी  दी
 जाये

 |
 गवाह  होते  हैं  ।

 यह  बात  सब  मानते  हें  कि
 राज

 कल  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सब  गवाहों  पर  लोग  पुलिस  से  बहुत  डरते  हैं
 ।

 एक  व्यक्ति को

 जो  कि  स्वयं  पक्ष  नहीं  केवल  यही  धारा  यदि  पुलिस  का  भय
 न

 हो
 दौ

 कुछ  समय  तक

 लाग  होगी  ।  यदि  कोई  पक्ष  गवाह  भी  हवालात  या  जेल  में  रहने  का  खतरा  न

 तो  उस  पर  यह  लागू  होगी  ।  तो  वह  न्यायालय  में  जा  कर  डरपना  मुकदमा

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  यह  बिल्कुल  लड़ने  के  लिये  तैयार  यदि  उन्हें  जमानत

 ठीक  है  ।  जहां  तक  अभियुक्त  का  है  पर  रिहा  करने  की  व्यवस्था  कर  दी
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 ठाकुर  दास

 तो  वे  न्यायालय  में  जाकर  न्याय  प्राप्त  करने  से  उस  से  स्पष्टीकरण  उस  पर

 सब  रायेंगे  नहीं  |
 मुकदमा  चला  सकता है

 |  किन्तु इस  प्रकार  का

 मेरी  राय  में  यदि  कोई  व्यक्ति  न्यायालय  mea  adits  न्यायालय  में  उस  की  सुनवाई

 में  जाकर  जमा न  त  देना  तो  उचित  मामलों  के  नहीं  दिया  जा  सकता
 |

 जब  वह

 में  प्रत्याशित  आधार  पर  जमानत  स्वीकार  उच्चतर  न्यायालय  में  जाता  तो  सुचना

 देना  भ्रनिवा्य  है  ।
 उसे  सुचना  दिये

 कर  लेनी  ।  इसीलिये  मेंने  धारा  ४९७

 के  सम्बन्ध  में  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  बिना  उस  पर  अ्रभियोग  नहीं  चलाया  जा  सकता

 न्यायालय  के  लिये  सब  मामलों  में  जमानत  में  यह  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 देना  अ्रनिवार्य  नहीं  होगा  ।  सौ  मुकदमों  में  मूल  या  निम्न  न्यायालय  की  कार्यवाही  में

 से  केवल  एक  में  जमानत  दी  जायेगी  ।  में  क्यों न  हो

 प्रायः  करता  हुं
 कि  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  जब  तक  खंड  €०  के  उपखंड  (  ६

 )

 में  मेरे  दो  संशोधन  स्वीकार  कर  लेंगे  ।  में  शब्द  चाहे
 '

 (may)  रहेगा  तब  तक

 अब  में  खंड  १००  को  लेता  हूं  ।  यह  इस  का  wa  यह  होगा कि  ४७६  कौर  ACTS

 के अ्रन्तगंत  भ्र भि योग  चलानें  से  साफ  इन्कार विश्लेषकों  के  बारे  में  है  ।  जब  ये  गवाही  देने

 ama  तो  इन  से  बहुत  प्रदान  पूछे  जाते  हैं
 ।  किया  जायेगा  ।  इस  सुझाव  का  समर्थन  केवल

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  गवाहों  को  बुलाने
 विपक्ष  ने  ही  नहीं  बल्कि  कांग्रेस  के  सदस्यों

 के  लिये  प्रार्थनापत्र  देना  केवल  अभियुक्त  या  ने  भी  किया  है  att  इसे  स्वीकार  कर  लेना

 भ्र भि योग  पक्ष  का  ही  अधिकार  नहीं  बड़ी  बुद्धिमत्ता  होगी  ॥

 न्यायालय  का  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कतेंव्य  में  खंड  €४  कौर  £६  के  संशोधन

 इन  सब  गवाहों  को  न्यायालय  के  सामन  ४६३  झ्र ौर  ४६४  को  लेता  हूं  जिन  का  में
 ने

 पेश  होना  चाहिये  रोक  इन  पर  जिरह  होनी  सुझाव  दिया  इन  के  अनुयायी  यह  व्यवस्था

 चाहिये  |  यह  देखना  न्यायालय  का  कर्तव्य  है  करना  चाहियें  कि  किसी  व्यक्ति  ने  न्यायालय

 कि  भ्र भि युक्त  को  इन  गवाहों  पर  जिरह  करने
 में  शपथ  ले  कर  बयान  देने  पर  कि  उस  पर

 की  सुविधा  से  वंचित  न  किया  जाये  ।
 हस्तक्षेप  अथवा  ऐसे  wT  का  अभियोग

 श्री  य० ६  एस०  त्रिवेदी
 :  मेंने  दो  संशोधन  है  जिस  की  जमानत  नहीं

 संख्या  ४६३  कौर  bo  प्रस्तुत  किय  ट्  |  हो  सकती  att  ag  feat  भो  न्यायालय  में

 इन  की  चर्चा  करने  से  पहले  में  खंड  €०  अभियोग  के  लिये  तैयार  है  थ्रोट  वह  न्यायालय

 भ्र्थात्‌ नई नई
 धारा

 ४७€क
 के  बारे  में  छोटा  के  सन्तोषानुसार  जमानत  देने  को  तैयार

 है  तो  उसे  जमानत  पर  छोड़ा  जाये  । सा
 तर्क॑  देना  चाहता हूं

 ।  इस  नई  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  के  अनुसार  हमन  नये  सिरे  से  मुकदमे  कई  बार  कई  सम्मानित  व्यक्तियों

 की  सुनवाई  की  व्यवस्था  को  हटा  ही  दिया है  ।  पर  आरोप  लगाये  जाते  हैं  ।  वे  न्यायालय  में

 meq  शब्दों  विंमान  विधि  के  aaa  उपस्थित  होने  के  लिये  तो  तैयार  होते  हैं
 कोई  द॑  आधिकारी  जिस  के  सामने  एक  गवाह  परन्तु  यह  नहीं  चाहते  उन्हें  हथकड़ी  लगा
 उपस्थित  नहीं  gat  निर्णय  देते  समय  वह  कर  बाजार  में  से  लेजाया  जाये  अथवा  पुलिस
 लिख  सकता

 है  कि  उस  गवाह
 ने

 धारा  में  शर  जनता  के  सामने  उनका  श्रीमान  किया

 उल्लिखित  अपराधों  में  से  भ्रमण  अपराध  नाथे  अथवा  उन्हें  पुलिस  हवालात  में  रखा

 किया  है  तौर  उस  की  सुनवाई  किये  बिनाया  जाये  ।
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 वहां  उन्हें  पीटा  जाता  है  कई  प्रकार  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।  मुझे  रंगून

 से  उन  का  श्रीमान किया  जाता  कई  के  एक  दण्डाधिकारी के  बारे  में  स्मरण है

 बार  इस  से  तंग  कर  लोगों  को  भ्रात्महत्या  जो
 अपने  सामने  प्रतिभूति  करता  था

 तक  करनी  पड़ती  है  ।  दो  ay  हुए  मेरे  नगर
 और  केवल  उसी  व्यक्ति  से  पूछने  पर  विश्वास

 में  एक  व्यक्ति  हवालात  में  फांसी  लगा  कर  कर  लिया  करता  यह  ढ़ंग  बहुत ही

 लटका  हुआ  पाया  गया
 ।  न  जानें

 उसे  मार  था  इस  के  कारण लोग  घुंस  लेना

 कर  बाद  में  उस  के  गले  में  रस्सी  डाली  गई  भी  भूल  गये  होंगे  ।  यहां  भी  इसी

 या  वास्तव  में  उस  ने  orem  हत्या  की  क्योंकि
 प्रकार  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 बाद  में  कोई  जांच  नहीं  की  गई
 ।

 उन  लोगों  डा०  काटजू
 :

 क्या  चाहते  हैं  कि
 पर  अत्याचार  को  रोकने  के  लिये  जो  अभियोग  अ्रधिवक्ता  से  दा पथ  पत्र  लिया  जाये  ?  दाऊद

 के  लियें  तैयार  अ्रवश्य  ही  कोई  व्यवस्था  क  wy  मेरी  समझ  में  नहीं

 होनी  चाहिये  |  में  उच्च  न्यायालय  के  न्याय  आया ?

 दीदों  के  कथन  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  मामलों  श्री  य० द  एम०  त्रिवेदी  :  में  ने  सत्यापनਂ
 को  छोड़  av  सब  में  जमानत दी  जानी

 शब्द  प्रयोग नहीं  किया
 चाहिये  ।  उन  व्यक्तियों को  श्रव्य  सुविधायें

 दी  जानी  चाहियें  जो  अभियोग के  लिये  तैयार
 डा०  काटजू  :  क्या  चाहते  हैं

 हों  ait  अपना  बचाव  करना  चाहते  हों  ।  कि  भ्र धि वक्ता  वकालत के  अ्रतिरिक्त

 पक  का  कार्य भी  करे ?
 मेरा गत  २५  ay  का  अनुभव है  कि

 जब  दण्डाधिकारी जमानत  देता
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  गृह-कार्य

 है  तो  लम्बरदार  कौर कई  अन्य  मंत्री  मद्रास  की  प्रथा  नहीं  जानते  ।  वहां

 व्यक्ति  धन  बटोरने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।
 अ्रधिवक्ता  वकालत  कौर  झापड़-पत्र  का

 पंजीकरण  की  afer रखता  है  । मेरे  संशोधन  स०  Ev  का  भझ्रभिपध्राय  है  कि

 जांच  का  काम  पुलिस  अथवा  दूसरे  कर्मचारियों
 उस  के  उत्तरदायित्व में  केवल यह  है  कि  वह

 को  न  सौंपा  जायें  कौर  दण्डाधिकारी उन
 ary  पत्र  पंजीकृत  करत  समय  देखें  कि

 शपथ  ले  कर  बयान  दिया  गया  है  ।  उस  के शपथ-पत्रों
 और  उस  में  दिये  गये

 तथ्यों
 को

 स्वीकार  कर  ले  जिन्हें  ७  वर्ष  से  अधिक
 ठीक  होने  का  उत्तरदायित्व  उस  पर  नहीं

 अता  ॥
 भव  वाले  अधिवक्ता  ने  प्रमाणित  किया  हो  ।

 यदि  जमानत  स्वीकार करना  दण्डाधिकारी
 डा०  काटजू

 :
 परन्तु  उन  का  सुझाव

 > G

 के  स्वविवेक  पर  छोड़  दिया  जाता  है  श्र  कि  अ्रधिवक्ता  सत्यापन  करे  कि  झा पथ  पत्र  में

 वह  जांच  करने  को  कहता  है  तो  कई  लोगों को  बयान  ठीक  है  या  नहीं  ।

 घूस  लेने  का  अवसर  मिल  जाता  है  ।  इस
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  वकील  को

 संशोधन  का  उद्देश्य  यही  है  कि  न्याय  शीघ्र
 उत्तरदायित्व नहीं  सौंपना  चाहिये  ।  माननीय

 हो  और  ईमानदारी  से  किया  जाये  ।  ऐसा

 उपबन्ध बनाते  समय  ह्य  ध्यान  रखना  चाहिये
 सदस्य  को  और  समय  लगेगा  वे  अरपना

 भाषण  कल  जारी  रखें  ।
 कि उस  में  कोई  ऐसी  त्रुटि  न  रहे  जिस  से

 बंद मान  लोग  शअ्रनजान लोगों  से  धन  बटोरें  |  इस  के  पश्चात्  लोक-सभा

 ७  १९५४  के  ग्यारह  बजे  तक  के
 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रतिभूति  को  किसी

 wat  अधिवक्ता  द्वारा  प्रमाणित  करने  पर  faq  स्थगित  दई  ।
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